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सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 चैत्र , 1937 ( श०) 
राँची, बुधवार 

19 अप्रैल , 2017 ( ई० ) 


संख्या - 11 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति, छुट्टी 187 -312 भाग -4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग-5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई. एस - सी., बी . ए, 

प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
बी . एस. सी ., एम . ए ., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2 , एम . बी. बी . एस ., बी. सी .ई.,डिप०- इन - एड. , 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग -8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो दवारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- ... 
पूरक " अ " 


188 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 अप्रैल, 2017 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय | 


अधिसूचना 
2 फरवरी , 2017 ई० | 


संख्या-वि०स०वि० -03/ 2017 -1212/वि०स० -- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान 
सभा में दिनांक 2 फरवरी , 2017 को परःस्थापित हुआ था , झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया 
तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -68 के अंतर्गात उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया 
जाता है | 
विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अंत में दिखलाया गया है 

और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में 
दिया हुआ है प्रकाशित करें | 


बिनय कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ( संशोधन ) विधेयक , 2017 | 

वि०स०वि०- 03/ 2017 } 
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{वि०स०वि०- 03/ 2017) 
झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ( संशोधन ) विधेयक , 2017 


विषय- सूची 


प्रारंभिक 


1. 


संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ 


2. 


बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 ( अंगीकृत ) अब झारखण्ड राज्य 
अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम , 2001 की धारा - 4 (2 ) का संशोधन 
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झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ( संशोधन ) विधेयक , 2017 


बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 ( अंगीकृत ) अब झारखण्ड राज्य 
अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए विधेयक । 


भारत के गणतंत्र के 68वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित 


1. 


सक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना 


(i) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम ( झारखण्ड संशोधन ) 


अधिनियम, 2017 कहा जायेगा | 


(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा । 


(iii ) यह ऐसी तारीख से प्रवृत होगा जिसे झारखण्ड सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 


नियत करें । 


2. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 ( अंगीकृत ) अब झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक 
आयोग अधिनियम, 2001 की धारा -4(2) का संशोधन 


___ उक्त अधिनियम , 1991 ( अंगीकृत ) अब झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम , 


2001 की धारा -4(2) में निम्नलिखित शब्द अंतरस्थापित किये जायेंगे 


" आयोग में एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे जो राज्य सरकार 


द्वारा मनोनीत किये जायेंगे | 
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उद्देश्यों एवं हेतु 


झारखण्ड राज्य के धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को 
सुनिश्चित तथा संरक्षित करने, उनसे संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन , अन्वेषण एवं 
अन्य संबंधित विषयों के लिए एक आयोग की नियुक्ति और उसके कार्यों- कर्तव्यों के प्रावधान हेतु 
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 ( अंगीकृत ) अब झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक 
आयोग अधिनियम , 2001 द्वारा झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम , 2001 द्वारा 


झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम है जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा आठ 


सदस्य प्रावधानित है । 


झारखण्ड राज्य के अधिकतम अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व देने हेतु झारखण्ड 
राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 4(2) में संशोधन करते हुए आयोग में दो 


उपाध्यक्ष के स्थान पर तीन उपाध्यक्ष की आवश्यकता महसूस की गयी है । 


डा . लुईस मराण्डी, 


भार साधक सदस्य 


बिनय कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 
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झारखण्ड विधान सभा सचिवालय | 


अधिसूचना 
2 फरवरी, 2017 ई० | 


संख्या-वि०स०वि० - 04 / 2017-1215 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान 
सभा में दिनांक 2 फरवरी, 2017 को परःस्थापित हुआ था , झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया 
तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -68 के अंतर्गात उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया 
जाता है | 


विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अंत में दिखलाया 
गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न 
प्रति में दिया हुआ है प्रकाशित करें | 


बिनय कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


सरला बिरला विश्वविद्यालय विधेयक ,2017 | 

{वि०स०वि० - 08 / 2017} 
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(वि०स०वि०- 08/ 2017 
सरला बिरला विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 


प्रस्तावना 


झारखण्ड राज्य में सरला बिरला विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समावेश के लिए और उससे 
सम्बद्ध एक निजी विश्वविद्यालय के आनुषंगिक मामलों की स्थिति प्रदान करने हेतु एक विधेयक ; 


जबकि यह समयोचित है कि पश्चिम बंगाल से सृजित एवं पंजीकृत भारत आरोग्य एवं ज्ञान मंदिर , 
बिरला कैंपस, ग्राम - आरा, पो० - महिलौंग, रॉची पुरूलिया रोड, रॉची- 835103 (ट्रस्ट/ सोसायटी ) पश्चिम बंगाल 
सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट , 1961 (पंजीयन संख्या-एस/ 19480 दिनांक 29 मई , 1990 ) द्वारा प्रायोजित 
सरला बिरला विश्वविद्यालय , राँची , झारखण्ड की स्थापना तथा समावेशन और उसके अनुरूप निजी 
विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु और उससे संबद्ध आनुषंगिक मामलों के संदर्भ में आवश्यक है । 


एतद्द्वारा भारतीय गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में झारखण्ड विधान- सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में 
अधिनियमित किया जाता है : 


प्रारंभिक 


1. 


संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः 


1 ) 


यह विधेयक " सरला बिरला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017" कहा जाएगा । 


2 ) 


इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा । 


3 ) 


यह उस तिथि से प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना 
जारी कर नियत किया जाय । 


2. 


परिभाषा: 


अगर इस अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित/ आवश्यक होः 


a) 


अकादमिक परिषद् का अर्थ है विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् जैसा कि अधिनियम 
की धारा - 24 में वर्णित है ; 


b ) 


वार्षिक प्रतिवेदन का आशय है विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जैसा अधनियम की 
धारा - 39 में संदर्भित है ; 
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प्रबंधन बोर्ड का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा - 23 के तहत गठित विश्वविद्यालय का 
प्रबंधन बोर्ड; 


___ परिसर का आशय है विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल जहाँ यह अवस्थित है ; 


कुलाधिपति से आशय है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो इस अधिनियम की धारा-12 के 
अधीन नियुक्त हों ; 


मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी का अर्थ है विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा 
पदाधिकारी जो अधिनियम की धारा -18 के अधीन नियुक्त हों ; 


परीक्षा नियंत्रक का अर्थ है विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक , जिनकी नियुक्ति अधिनियम 
की धारा-19 के अधीन हुई हो ; 


अंगीभूत महाविद्यालय से आशय है वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थान जो विश्वविद्यालय 
द्वारा संपोषित हों ; 


___ कर्मचारी से आशय है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी; इसके अन्तर्गत 

विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी समाहित हैं ; 


स्थायी निधि का अर्थ है विश्वविद्यालय की स्थायी निधि जिसकी स्थापना अधिनियम की 
धारा-37 के तहत हुई हो ; 


संकाय से आशय है समान अनुशासनों के अकादमिक विभाग ; 


‘ शुल्क का आशय है विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से उगाही गयी राशि , जो किसी 
पाठ्यक्रम तथा उससे संबंधित हो ; 


‘ सामान्य निधि से आशय है विश्वविद्यालय की सामान्य निधि, जिसकी स्थापना अधिनियम 

की धारा- 38 के अन्तर्गत हुई हो ; 
n) शासी निकाय का अर्थ है विश्वविद्यालय का शासी निकाय , जिसका गठन अधिनियम की 

धारा- 22 के तहत हुआ हो; 
०) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से आशय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, 

बेंगलुरू , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था ; 
p ) विहित / नियत का अर्थ है इस अधिनियम के तहत विहित/नियत परिनियम और नियमावली; 
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१) प्रति-कुलपति का अर्थ है विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति , जिनकी नियुक्ति अधिनियम की 

धारा- 15 के तहत हुई हो ; 
कुलसचिव का अर्थ है विश्वविद्यालय के कुलसचिव, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 
17 के तहत हुई हो ; 


नियंत्री निकाय का आशय है भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के अकादमिक स्तर के 
सुनिश्चयन हेतु मानकों एवं शर्तों के निर्धारण के लिए स्थापित निकाय , यथा -विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् , 
भारतीय चिकित्सा परिषद्, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय 
मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् , भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् , 
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद् आदि तथा इसके अलावा सरकार अथवा कोई वैसा 
निकाय, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया हो ; 


t) 


नियमावली से आशय है इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली; 


u) 


अनुसूची का अर्थ है इस अधिनियम के तहत संलग्न अनुसूची ; 


विश्वविद्यालय से संबंधित ‘ प्रवर्तक निकाय का अर्थ है: 


सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट , 1860 के अन्तर्गत कोई संस्था, अथवा 


i) 
_ii) 


इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अधीन पंजीकृत कोई लोक न्यास , अथवा 


_ iii) किसी राज्य की विधि के अनुरूप पंजीकृत कोई संस्था या न्यास | 


E 


w) 


राज्य सरकार से आशय है झारखण्ड की राज्य सरकार; 


x ) परिनियम अध्यादेश और विनियम का क्रमशः आशय है, परिनियम, अध्यादेश और विनियम 
जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित हों ; 


विश्वविद्यालय के विद्यार्थी का अर्थ है विश्वविद्यालय में उपाधि , डिप्लोमा अथवा 
विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अन्य अकादमिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु एक पाठ्यक्रम 
में नामांकित व्यक्ति, जिसमें शोध-उपाधि भी शामिल है ; 


शिक्षक से आशय है प्रोफेसर , एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा इस तरह के 
अन्य व्यक्ति , जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था 
में निर्देशित करने (शिक्षण) अथवा शोध कार्य संचालन हेतु हुई हो , इसके तहत अंगीभूत 
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महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य भी सम्मिलित हैं , जिनकी संपुष्टि 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत हुई हो ; 
aa ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आशय है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 

__ 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; 


ab ) 


विश्वविद्यालय का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत झारखण्ड में स्थापित सरला बिरला 
विश्वविद्यालय ; 


कुलपति से आशय है विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम की 
धारा - 13 के तहत हुई हो; 


ad) विजिटर / अतिथि / आगंतुक से आशय है विश्वविद्यालय के विजिटर/ अतिथि/ आगंतुक यथा 

इस अधिनियम की धारा- 10 में वर्णित है । 


3. 


विश्वविद्यालय की स्थापना: 


( 1) विश्वविद्यालय की स्थापना सरला बिरला विश्वविद्यालय के नाम से होगी । 


(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत होगा तथा यह सूची में अवस्थित 
होगा । 


( 3) प्रवर्तक निकाय को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के बाद ही 
विश्वविद्यालय का संचालन आरंभ किया जायेगा । 


(4) इस अधिनियम की अनुसूची ए में सम्मिलित शर्तों को विश्वविद्यालय निर्धारित समयावधि 

में पूरा करेगा । 


(5) 


विश्वविद्यालय के शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड , अकादमिक परिषद्, कुलाधिपति, कुलपति , प्रति 
कुलपति, कुलसचिव, शिक्षक , मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी यासदस्य 
या प्राधिकारी एतद्द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से गठित निकाय बनाएंगे जब तक वे इस 
पद पर है अथवा उनकीसदस्यता बनी रहेगी । 


( 6) विश्वविद्यालय एक असम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेंगे और वे किसी भी 

महाविद्यालय या संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों को उपाधि ( डिग्री), डिप्लोमा और प्रमाण 
पत्र प्रदान करने हेतु सबद्धता नहीं दे सकेंगे | 


( 7) 


प्रवर्तक निकाय के अंगीभूत महाविद्यालय और संस्थान , जो सम्बद्धता प्राप्त हैं और 
विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं वे इस अधिनियम के प्रभावी होने के 
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साथ ही उस विश्वविद्यालय से असम्बद्ध हो जाएंगे, उनकी ऐसी सुविधाएँ इस अधिनियम के 
लागू होने के साथ समाप्त हो जाएंगी और सरला बिरला विश्वविद्यालय के प्रवर्तक निकाय 
द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के साथ ऐसे महाविद्यालय और संस्थान उस सरला बिरला 
विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय या संस्थान बन जाएंगे | 


( 8 ) 


सरला बिरला विश्वविद्यालय नाम से एक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के 
अनुरूप उसके पास सतत् पद-प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा प्रमाणन की शक्ति होगी , 
सम्पति ग्रहण करने व उस पर आधिपत्य रखने , उसे अनुबंध/ संविदा पर देने अथवा कथित 
नाम से वाद चलाने के अधिकार होंगे या जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा । 


( 9) 


विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान अथवा 
वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे । 


बशर्ते कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अनुदान या अन्य तरीके से वित्तीय सहायता 
दे सकती है। 


a) 


शोध विकास और अन्य गतिविधियों के लिए जैसे राज्य सरकार के अन्य संगठनों 
कोवित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है अथवा 


b ) 


विशिष्ट शोध अथवा कार्यक्रम आधारित कोई गतिविधि ; 


विश्वविद्यालय की सम्पति एवं इसके अनुप्रयोग: 


( 1) विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर भूमि और अन्य चल एवं अचल सम्पतियाँ, जो 

झारखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय के उद्देश्य ( पूर्ति ) के लिए अधिग्रहित, सृजित, व्यवस्थित या 
निर्मित की जाती हैं , वे विश्वविद्यालय में निहित होंगी | 


( 2 ) 


विश्वविद्यालय द्वारा भूमि, भवन और अन्य अधिग्रहित सम्पतियाँ किसी अन्य उद्देश्य के 
लिए इस्तेमाल नहीं होंगी सिवा जिस उद्देश्य के लिए वे अधिग्रहित की गयी हैं । 


विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल सम्पतियों का प्रबंधन शासी निकाय द्वारा विनियमों 
में प्रदत्त रीति के अनुरूप किया जायेगा । 


( 4 ) 


उप धारा-(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नाम से हस्तांतरित सम्पति को विश्वविद्यालय 
के विघटन अथवा समापन के फलस्वरूप निर्धारित ढंग से नियमावली में वर्णित तरीके से 
प्रयुक्त किया जाएगा । 


DC 


198 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 19 अप्रैल, 2017 
विश्वविद्यालय के निबंधन/ अवरोध और बाध्यताएँ: 


5. 


1) 


विश्वविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यथा - अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा- शास्त्र , 
प्रबंधन आदि के लिए शिक्षण- शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार 
द्वारा अधिसूचित समय-समय पर नियामक निकाय, जैसा वह उचित समझेगी, के पर्यवेक्षण 
में किया जाएगा । 


2 ) 


विश्वविद्यालय में नामांकन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा । विश्वविद्यालय में 
नामांकन की योग्यता का निर्धारण प्राप्तांक या अर्हता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड और पाठ्येतर 
और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों अथवा राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय या 
विश्वविद्यालयों के संगठन या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा समान पाठ्यक्रमों 
के लिए संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर किया जाएगा । 


बशर्ते कि विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालयों अथवा संस्थानों 
में नामांकन नियंत्री निकाय के प्रावधानों द्वारा शासित /नियमित हो । 


3 ) 


निर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय को शिक्षण 
शुल्क में पूरी क्षमता के कम से कम पाँच प्रतिशत को मेधा छात्रवृति की अनुमति देनी 
होगी । निर्धनता तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की कसौटी का निर्धारण राज्य सरकार 
द्वारा समय- समय पर किया जा सकेगा । 


4 ) 


विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत सीटों पर झारखण्ड राज्य 
के अधिवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान विश्वविद्यालय को करना 
होगा । सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय- समय पर 
जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा | 


5 ) 


विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर पदों के कम से कम पचास प्रतिशत 
शिक्षकेतर पदों को झारखण्ड राज्य के अधिवासी लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान 
रखना होगा । सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय- समय 
पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा | 


6) 


विश्वविद्यालय को अकादमिक स्तर को बनाये रखने के लिए यथेष्ट / पर्याप्त संख्या में 
शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन 
शिक्षकों या अधिकारियों की योग्यता प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानक से 
निम्न न हो । 
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7 ) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम सूचनाएँ विद्यार्थियों एवं अन्य पणधारियों 

के हित में सार्वजनिक करनी होगी, जैसे कि संचालित पाठ्यक्रम , अलग - अलग कोटि ( श्रेणी) के 
तहत सीटें , शुल्क एवं अन्य परिव्यय, प्रदत सहूलियतें एवं सुख सुविधाएँ, उपलब्ध 
संकाय / प्राध्यापक वर्ग एवं अन्य प्रासंगिक 


8 ) 


परिनियमों में वर्णित रीति के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उपाधि , 
डिप्लोमा प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्य से दीक्षांत समारोह आयोजित कर सकेगा । 


विश्वविद्यालय को स्थापना के पाँच वर्षों के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् 
( NAAC ) से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा और भारत सरकार की अन्य नियामक संस्थाएँ , जो 
विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध हैं , के द्वारा प्रदत्त ग्रेड की सूचना 
राज्य सरकार को देनी होगी । विश्वविद्यालय को समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन का 
नवीकरण कराना होगा । 


10) 


इतना होते हुए भी इस अधिनियम की अनुसूची A में उल्लिखित शर्तों और भारत सरकार 
की नियामक संस्थाओं के नियमों, विनियमों, मानदण्डों आदि का इन संस्थाओं द्वारा 
प्रदत्त सहूलियतों था सहयोग व कर्तव्यों के निष्पादन एवं कार्य को जारी रखने के 
लिए उन संस्थाओं को जैसी आवश्यकता होगी, विश्वविद्यालय के लिए इनका अनुपालन 
बाध्यकारी होगा । 


6. 


विश्वविद्यालय के उद्देश्य : 


विश्वविद्यालय का उद्देश्य अनुदेशनात्मक , शोध तथाप्रसार एवं ऐसी अधिगम की शाखाओंके 

द्वारा जैसा वो उपयुक्त समझे, ज्ञान तथा कौशलों को बढ़ाना तथा विस्तार करना होगा और 
विश्वविद्यालय यह प्रयत्न करेगा कि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को निम्नलिखित के लिए 
आवश्यक माहौल तथा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायें: 


a ) 


पाठ्यक्रम का मुख्य शिक्षा में पुनर्निर्माण एवं नवाचार, शिक्षण के नवीन तरीके, प्रशिक्षण तथा 
अधिगम ऑनलाइन अधिगम सहित , सम्मिश्रित अधिगम, सतत् शिक्षा एवं अन्य तरीके तथा 
एकीकृत एवं व्यक्तित्व का हितकर विकास ; 


b) 


विविध अनुशासनों में अध्ययन ; 


अंतर अनुशासनिक अध्ययन; 
राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक समता तथा अन्तरराष्ट्रीय मेल मिलाप एवं 
नीतिशास्त्र | 
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विश्वविद्यालय लिंग, धर्म , वर्ग, रंग, पंथ , अथवा मत से परे सबके लिए खुला होगा: 


त 


किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य प्राधिकार की 
सदस्यता से अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य पाठ्यक्रम में नामांकन से लिंग, 
मत , वर्ग , जाति , जन्म के स्थान और धार्मिक विश्वास अथवा राजनीतिक या अन्य मतवाद के आधार पर 
पक्षपात या भेदभाव कर वंचित नहीं किया जाएगा | 


8 . 


विश्वविद्यालय के कार्य एवं शक्तियाँ: 
(i) विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन , इसके अंगीभूत महाविद्यालयों का प्रशासन एवं 

प्रबंधन तथा शोध , शिक्षण, प्रशिक्षण के केन्द्रों का विस्तार एवं सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम 
एवं ई- लर्निंग के विस्तार एवं पहुँच को इसके झारखण्ड राज्य में अवस्थित परिसर में 
संचालन व प्रबंधन ; 


( ii ) 


(iii) 


विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी , समाज विज्ञान , शिक्षा- शास्त्र, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, 
स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में शोध, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा,शिक्षण - प्रशिक्षण , 
सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई- लर्निंग के संसाधनों को उपलब्ध कराना; 
शैक्षिक प्रौद्योगिकी , शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में नवाचारी प्रयोग , राष्ट्रीय एवं 
अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग एवं वैसी संस्थाओं को संयुक्त कार्यक्रमों का प्रस्ताव 
देना जिससे शिक्षा के वितरण एवं अन्तरराष्ट्रीय मानकों को विकसित एवं प्राप्त करने में 
निरंतरता रहे; 


(iv) शिक्षा प्रदान करने में लचीलेपन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं प्रणाली में 

इलेक्ट्रानिक एवं दूरस्थ अधिगम विहित करना; 


( v) 


परीक्षा का आयोजन तथा किसी व्यक्ति के नाम विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों के साथ 
उपाधि , डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना अथवा 
विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि , डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक 
विशिष्टता या नाम को वापस लेना ; 


( vi ) 


फेलोशिप (शिक्षावृत्ति ), छात्रवृत्ति , पदक और पुरस्कार स्थापित एवं प्रदान करना ; 


( vii) परिनियम में वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान करना ; 


( viii ) उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहायता के लिए स्कूल , केन्द्र , संस्थान, महाविद्यालय की 

स्थापना और विश्वविद्यालय के मतानुसार कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन ; 
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( ix ) विश्वविद्यालय के मतानुसार शिक्षा प्रदान करने व प्रयोजनों के प्रोत्साहन के लिए किसी 

महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान को अंगीभूत महाविद्यालय घोषित करना या नये अंगीभूत 
महाविद्यालय, केन्द्र , संस्थान की स्थापना करना ; 


(x) 


शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण, प्रकाशन एवं पुनरूत्पादन हेतु प्रबंधन 
एवं प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन ; 


( xi ) 


ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना; 


(xii) 


विज्ञान , प्रौद्योगिकी, मानविकी , समाज विज्ञान , शिक्षा, प्रबंधन, वाणिज्य , विधि , फार्मेसी, 
स्वास्थ्यसेवा एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रायोजन एवं 
दायित्व वहन करना; 


( xiii ) समान उद्देश्यों के लिए किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग व संबद्धता; 


( xiv) विश्वविदयालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आभासी (वर्चुअल ) परिसर समेत परिसरों की 

स्थापना; 


( xv ) पेटेन्ट प्रकृति के शोध, योजना अधिकारों एवं ऐसे समान अधिकारों के साथ सक्षम प्राधिकारों 

से अनुसंधान के संबंध में पंजीकरण का दायित्व लेना ; 


( xvi) विश्वविद्यालय के आंशिक अथवा पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दुनिया के किसी भी हिस्से के 

शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों , 
कर्मचारियों के आदान-प्रदान के द्वारा संबंध अथवा सहयोग बनाना जैसा वो उचित समझे ; 


( xvii ) अनुसंधान , प्रशिक्षण, परामर्श तथा इस प्रकार की अन्य सेवाएँ देना , जोविश्वविद्यालय के 

प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ; 


( xviii) शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रशासकों एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी , समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन , 

विधि, वाणिज्य, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञोंके बीच विश्वविद्यालय के 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंध बनाये रखना ; 


(xix ) महिलाओं एवं अन्य वंचित विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव वांछनीय 

विशेष व्यवस्था करने पर विचार ; 


( xx) विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन , वित्त का प्रबंधन एवं लेखा का रख -रखाव ; 
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( xxi ) 
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विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए हस्तांतरण द्वारा निधि, चल एवं 
अचल सम्पत्ति , उपस्कर, सॉफ्टवेर एवं अन्य संसाधनों को व्यवसाय, उद्योग , समाज के 
अन्य वर्गों, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों अथवा किसी अन्य स्रोत से उपहार , दान , 
उपकार या वसीयत के रूप में प्राप्त करना ; 


( xxii) विद्यार्थियों के लिए सभागार , छात्रावास एवं शिक्षकों तथा कर्मचारियों के निवास के लिए 

आवास का निर्माण, रख-रखाव एवं व्यवस्था; 


( xxiii) खेल, सांस्कृतिक सह-पाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों की उन्नति के लिए 

केन्द्रों, परिसरों, सभागारों, भवनों, स्टेडियम का निर्माण, प्रबंधन तथा रख-रखाव ; 


( xxiv ) विश्वविद्यालय के निवासी विद्यार्थियों , शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए अनुशासन बनाये 

रखने और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के 
प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा नियमन ; 


( xxv ) परिनियम द्वारा निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क तय करना, मांगना तथा प्राप्त करना ; 


( xxvi ) फैलोशिप (शोधवृत्ति ), छात्रवृत्ति , पुरस्कार , पदक एवं अन्य पुरस्कारों की स्थापना; 


( xxvii) विश्वविद्यालय आवश्यकता या प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से किसी भूमि या 

भवन को खरीदने, पट्टे पर लेने या उपहारव वसीयत , विरासत या अन्य तरीके से कार्य हेतु 
प्राप्त कर सकेगा और यह उन नियमों व शर्तों के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, जिससे 
किसी भवन को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने और रख -रखाव हेतु उचित हो ; 


( xxviii) विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों एवं उद्देश्यों की संगति की दृष्टि से जो मान्य हो , उसके 

अनुरूप विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से को बेचने , 
विनिमय, पट्टा या अन्य तरीके से प्रबंधित करना; 


( xxix ) निर्माण और समर्थन , कटौती और वार्ता, वचनपत्र नोट, विनियम बिल, चेक और अन्य 

विनिमेय उपस्कर आकर्षित और स्वीकार करना; 


( xxx) विश्वविद्यालय के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की निधि को बढ़ाना 

और बांड पर उधार लेना,बंधक, वचनपत्र नोट या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों की स्थापना 
या सम्पूर्ण अथवा विश्वविद्यालय की किसी संपत्ति और परिसम्पत्ति अथवा बिना किसी 
प्रतिभूति और मान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप करना ; 
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9 . 


सम्बद्धता के अवरोधक: 


विश्वविद्यालय को किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता देने का विशेषाधिकार नहीं 
होगा । 


2 ) 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसे अन्य नियामक निकायों 
अथवा केन्द्र या राज्य सरकार , जैसा भी हो , के द्वारा पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही 
विश्वविद्यालय अपने परिसर के अलावा कोई दूरवर्ती परिसर , अपतट परिसर , अध्ययन केन्द्र , 
परीक्षा केन्द्र झारखण्ड राज्य के अन्दर या बाहर शुरू कर सकेगा । 


3) 


दूरस्थ प्रणाली से पाठ्यक्रमों की शुरूआत केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा 
सरकार द्वारा स्थापित ऐसी नियामक संस्था की पूर्व स्वीकृति के बाद की जाएगी । 


10. 


आगंतुक (विजिटर): 


1 ) 


झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर ( आगंतुक ) होंगे । 


2) आगंतुक (विजिटर ) जब दीक्षांत समारोह में डिग्री ( उपाधि), डिप्लोमा, चार्टर , ओहदा (पदनाम ) 
और प्रमाण- पत्र प्रदान करने के लिए मौजूद रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता करेंगे । 


3 ) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित किसी संस्थान के शिक्षा के स्तर, 

अनुशासन , शिष्टाचार और समुचित क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगंतुक 
को विश्वविद्यालय के भ्रमण/दौरे का अधिकार होगा | 


विश्वविद्यालय के अधिकारी 
11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे: 

a ) कुलाधिपति b) कुलपति 
c) प्रति -कुलपति 

निदेशक/ प्रधानाचार्य 
e ) कुलसचिव f) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी 


परीक्षा नियंत्रक 


h) 


छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष 


संकायाध्यक्ष 


- 


j) 


कुलानुशासक और 


k ) 


विश्वविद्यालय में अन्य ऐसे अधिकारी जो परिनियम द्वारा घोषित किये जाएंगे । 
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कुलाधिपति : 


1) 


कुलाधिपति की नियुक्ति प्रवर्तक निकाय द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए आगंतुक 
( विजिटर) के अनुमोदन के पश्चात् निर्धारित प्रक्रियाओं तथा एतद्संबंधी नियमों एवं शर्तों के 
अनरूप की जाएगी । कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् कुलाधिपति आगंतुक की सलाह के बाद 
प्रवर्तक निकाय द्वारा पुनर्नियुक्त किये जा सकेंगे । 


2) 


कुलाधिपति अपने कार्यालय पद के अधिकार से विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे । 


कुलाधिपति शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब आगंतुक (विजिटर ) 
मौजूद नहीं रहेंगे तब उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान 
करने हेतु दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे । 


4 ) 


कुलाधिपति अपने हाथ से लिखित व प्रवर्तक निकाय को संबोधित कर अपने पद से 
इस्तीफा दे सकते हैं । 


कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे, यथाः 


a) 


किसी भी जानकारी या अभिलेख की माँग करने; 


कुलपति की नियुक्ति ; 


c) 


इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कुलपति को हटानेऔर 


d ) 


इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियाँ । 


13. 


कुलपति: 


1 ) 


कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित 
योग्यताओं के अनुरूप करेंगे और ये पाँच साल की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे । 
बशर्ते कि कुलपति पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् पाँच वर्ष के एक और कार्यकाल 
के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे । शर्त यह रहेगी कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति 
70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से, कार्यकाल के दौरान या विस्तारित कार्यकाल 
से सेवानिवृत हो जाएगा । 


कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी होंगे और 
विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे 
तथाविश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों द्वारा लिए गए फैसलों पर अमल करेंगे । 
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3) 


आगंतुक ( विजिटर) और कुलाधिपति की गैर मौजूदगी में विश्वविद्यालय के दीक्षांतसमारोह 
की अध्यक्षता करेंगे । 


4) 


कुलपति यदि यह अनुभव करें कि किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वे 
विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार काइस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तामोल 
कर सकते हैं और उस प्राधिकार को संबद्ध मामले में कृत कार्रवाई की जानकारी दे सकते हैं । 


बशर्ते कि विश्वविद्यालय का प्राधिकार या विश्वविद्यालय की सेवा का अन्य 
व्यक्ति यदि कुलपति द्वारा कृत कार्रवाई से व्यथित है तो इस उप धारा के तहत इस 
निर्णय के संप्रेषित होने की तिथि के एक माह के भीतर कुलाधिपति के समक्ष अपील कर 
सकता है । कुलाधिपति , कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट , संशोधित या परिवर्तित 
कर सकते हैं । 


5 ) 


कुलपति ऐसी शक्तियों और इस तरह के अन्य कार्य निर्धारित दायरे में कर सकते हैं । 


14. 


कुलपति की पदच्युति: 

कुलाधिपति को यदि किसी समय किसी जाँच के पश्चात् आवश्यक लगे या प्रतीत हो कि 
कुलपतिः 


इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के तहत प्रदत्तकर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे 
हों ; अथवा 


b) 


विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्य किये हों, या 


विश्वविद्यालय के मामलों को सुलझाने में अक्षम हों , तो कुलाधिपति यह जानते हुए 
भी कि कुलपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, कारण बताते हुए निर्धारित तिथि से पद से इस्तीफा 
देने के लिए लिखित आदेश दे सकते हैं । 


2) उपधारा ( 1) के तहत विशेष आधार पर कार्रवाई के किसी प्रस्ताव की सूचना दिए बिना कोई 
आदेश पारित नहीं किया जाएगा, प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का एक समुचित अवसर कुलपति 
को दिया जाएगा । 


5. प्रति -कुलपति: 
___ 1) प्रति -कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा इस तरीके से और ऐसे कार्यों के लिए प्रदत्त व 

वर्णित शक्तियों के तहत की जा सकेगी । 
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प्रति कुलपति उप धारा-1 के तहत नियुक्त एक प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा 
अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे । 


3) 


प्रतिकुलपति कुलपति को उनकी आवश्यकतानुसार उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता 
करेंगे । 


4) 


प्रतिकुलपति प्रवर्तक निकाय द्वारा निर्धारित राशि मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे । 


16 . 


निदेशक/ निदेशकों/प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्यों: 


निदेशक /प्रधानाचार्य की नियुक्ति निर्दिष्ट ढंग से तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर की जा सकेगी । 


17. 


कुलसचिव: 
1 ) कुलसचिव प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा परिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के 

अनुसारनियुक्त किये जाएंगे | कुलसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित 
योग्यता को धारण करेंगे । 


2 ) 


कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों, दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने , 
प्रमाण -पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा समझौता करने की शक्ति होगी तथा वे ऐसी दूसरी 
शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करेंगे जो उनके लिए निर्दिष्ट किया गया हो । 


3) 


कुलसचिव कार्यकारी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे लेकिन उन्हें 
मत देने का अधिकार नहीं होगा | 


18. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी: 
1 ) प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार 

की जाएगी, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट हो । 


2 ) 


मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर 
सकेंगे जैसा कि परिनियम में निर्दिष्ट है । 


19. 


परीक्षा नियंत्रक : 


1 ) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा परिनियम के अनुरूप 

कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा | 
2) परीक्षा नियंत्रक के दायित्व होंगेः 

a ) परीक्षा को अनुशासित एवं कुशल तरीके से संचालित करना; 
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b ) 


सख्त गोपनीयता की दृष्टि से प्रश्न - पत्रों के चयन की व्यवस्था करना; 


c) 


निर्धारित समय - सारिणी के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था 
करना; 


परीक्षा-प्रणाली की निष्पक्षता और विषयनिष्ठता को उन्नत बनाने तथा विद्यार्थियों 
की योग्यता के सही आकलन की दृष्टि से बेहतर साधन अपनाने के लिए सतत् 


समीक्षा करना ; 


कुलपति के द्वारा समय- समय पर सौंपे गए उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना 
जो परीक्षा से संबंधित हों । 


20. 


अन्य अधिकारी: 


छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य 
अधिकारियों के दायित्व, शक्तियों और नियुक्ति का तरीका वैसा होगा, जैसा निर्दिष्ट किया गया हो । 


21. 


विश्वविद्यालय के प्राधिकारः 


22 . 


विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा 

शासी निकाय 
प्रबंधन बोर्ड 
अकादमिक परिषद 
वित्त समिति 

योजना बोर्ड 
f) वैसे अन्य सभी प्राधिकार, जो अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये 

गये हों । 
शासी निकाय 

शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा 
a) कुलाधिपति ; 
b ) कुलपति ; 

सरकार के सचिव, उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड अथवा 
उनका प्रतिनिधि ; 
प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे; 
कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर से एक व्यक्ति , जो प्रबंधन और 

प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ के रूप में होंगे । 
f ) कुलाधिपति द्वारा नामित एक वित्त विशेषज्ञ । 
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शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार एवं मुख्य शासी निकाय होगा । इसकी 
निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथाः 


नियम, परिनियम , अधिनियम अथवा अध्यादेश का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय 
के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं संचालित करना ; 


b ) विश्वविद्यालय के अन्य निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे नियमों, अध्यादेशों, 

कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो ; 


विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को अनुमोदित करना; 


विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन हेतु विस्तृत नीतियों का निर्माण ; 


AC 


विश्वविद्यालय के विघटन के लिए प्रवर्तक निकाय को अनुशंसा करना, यदि संपूर्ण 
प्रयास के बाद भी विश्वविद्यालय ठीक ढंग से कार्य संपन्न करने की स्थिति में 
नहीं हो ; 


f) 


परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग करना । 


3) 


शासी निकाय की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम-से- कम तीन बार होगी । 


4 ) 


बैठक का कोरम चार होगाः 


__ बशर्ते सचिव, उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार के 
सचिव या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक , उच्च शिक्षा, उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल । 
विकास विभाग, झारखंड प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों , जिसमें सरकारी नीतियों या निर्देशों 
से संबंधित निर्णय लिये जाने हों । 


23 . 


प्रबंधन बोर्ड : 


(1 ) 


प्रबंधन बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों के योग से गठित होगा, यथा 
a ) कुलपति ; 
b) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनके 

प्रतिनिधि ; 

प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित शासी निकाय के दो सदस्य ; 
d) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य , जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं ; 

शिक्षकों के बीच से प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य ; 

कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक | 
प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कुलपति होंगे | 


f) 


( 2) 
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( 3) 


प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियम में जैसा निर्दिष्ट है, के अनुरूप होगा | 


( 4) 


प्रबंधन बोर्ड की बैठक का कोरम पाँच होगा; 


बशर्ते कि सरकार के सचिव , सचिव, उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग , 
झारखंड सरकार अथवा उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं 
कौशल विकास विभाग, झारखंड प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों ;जिसमें सरकार की नीतियों/निर्देशों से 
संबंधित निर्णय लिये जाने हों । 


24. 


अकादमिक परिषद्: 


1) 


अकादमिक परिषद् कुलपति तथा वैसे सदस्यों के योग से बनेगा, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट 


2) 


अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष कुलपति होंगे । 


3) 


आकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य अकादमिक निकाय होगी, जैसा कि अधिनियम , 
परिनियमों, अध्यादेशों में प्रावधान है और यह विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का 
संयोजन तथा पर्यवेक्षण करेगी । 


4) 


अकादमिक परिषद् की बैठक का कोरम परिनियम के निर्देशों के अनुरूप होगा | 


25. 


वित्त समिति: 


1) वित्त समिति विश्वविद्यालय की मुख्य वित्तीय निकाय होगी, जो वित्त संबंधी 

मामलों की देख -रेख करेगी । 


2) 


वित्त समिति का संविधान , शक्तियाँ और कार्य निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप होंगे | 


26. 


योजना बोर्ड: 


1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि 

बुनियादी ढाँचा और अकादमिक समर्थन प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य 

परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है । 
2) योजना बोर्ड का संविधान , उसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उनकी शक्तियों एवं कार्यों का 

___ निर्धारण निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप होगा । 
अन्य प्राधिकार: 
विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ तथा कार्य निर्देशों के अनुरूप हो सकेगा | 


27. 
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28. 


किसी प्राधिकार अथवा निकाय की सदस्यता के लिए अयोग्यता: 


कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के योग्य नहीं होगा, यदि 
वहः 


a) 


यदि वह अस्वस्थ मानस का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; 


b) 


यदि अमुक्त दिवालिया है; 


c ) 


यदि नैतिक स्खलन का अपराधी पाया गया है ; 


d) 


किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए कहीं 
भी, किसी रूप में दंडित किया गया है । 


29 . रिक्तियाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकार अथवा निकाय के गठन या कार्यवाही को अमान्य नहीं 

करेंगी: 


विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की कार्यवाही सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं की जायेगी कि 
विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या संगठन की रिक्ति अथवा संविधान में कोई दोष है । 


30. 


समितियों का गठन: 


विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी शर्तों के साथ जो विशेष काम के लिए आवश्यक हों 
तथा जो परिनियमों द्वारा अनुमोदित हों , ऐसी समितियों का गठन कर सकेंगे । 


परिनियम, अध्यादेश और विनियम 


31. 


प्रथम परिनियम: 


1) 


इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुकूल पहला 
परिनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी एक का निर्धारण करेगा, यथा 


a ) 


विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों के लिए समय- समय पर गठन , 
शक्तियों और कार्यवाहियों का निर्धारण ; 


b ) 


की शर्तों और उनकी शक्तियों तथा अधिकारों 


का निर्धारण ; 


c) 


कुलसचिव और मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और 
शर्तों तथा उनकी शक्तियों और कार्य का निर्धारण ; 
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d) 


अन्य अधिकारियों तथा शिक्षकों की नियुक्ति की पद्धति और शर्तों तथा 
शक्तियों और कार्य का निर्धारण ; 


e) 


विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा- शर्तों का निर्धारण ; 


____ f) कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच किसी प्रकार के विवाद 
की स्थिति में मध्यस्थता की प्रक्रिया का निर्धारण ; 


____ g) 


मानद उपाधियाँ प्रदान करना ; 


___ h) विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की अदायगी में छूट और छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप 
प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्धारण ; 


i) 


सीटों के आरक्षण के नियम सहित प्रवेश की नीति का निर्धारण ; तथा 


j) विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क | 


विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और स्वीकृति हेतु 
राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा । 


3) 


विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित किए गए पहले परिनियम पर राज्य सरकार विचार करेगी 
और यथासंभव इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति , संशोधनों अथवा बिना 
संशोधन के जैसा वह आवश्यक समझे , देगी । 


राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पहले परिनियमों पर विश्वविद्यालय अपनी सहमति संप्रेषित 
करेगा, अथवा राज्य सरकार द्वारा उप धारा-3 के अंतर्गत किये गये किसी संशोधन या सभी 
संशोधनों को नहीं लागू करने पर कारण बतायेगा । राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सुझावों 
को मान्य या अमान्य कर सकती है । 


5) 


राज्य सरकार ने पहले परिनियम को जिस रूप में अंततः स्वीकार किया है उसे शासकीय 
राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा | 


32. 


परवर्ती परिनियम: 


1 ) 


इस अधिनियम और इसके बाद बनाये गये नियमों, विश्वविद्यालय के परवर्ती परिनियमों में 
निम्नलिखित सभी या किसी एक के बारे में व्यवस्था दे सकता है , यथा 


a) 


विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारों का सृजन ; 
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b ) 


लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया; 


विश्वविद्यालयों के प्रधिकारों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व ; 


नए विभागों का निर्माण और वर्तमान विभागों का उन्मूलन अथवा पुनर्गठन ; 


__ पदकों और पुरस्कारों का निर्धारण ; 


पदों के निर्माण और विलोपन की प्रक्रिया ; 


शुल्कों का पुनरीक्षण; 


h ) 


विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या में बदलाव तथा 


अन्य सभी मामलों का परिनियम द्वारा निर्धारण , जो इस अधिनियम में वर्णित 
प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक हों । 


2 ) 


पहले परिनियम से इतर विश्वविद्यालय के परिनियमों का निर्माण शासी निकाय की 
सहमति से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा । 


3) 


उप धारा ( 2) के अंतर्गत निर्मित परिनियम को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, 
जिसे वह स्वीकृत करेगी अथवा यदि आवश्यक समझे तो कुछ संशोधन के लिए परामर्श, 
परिनियम की प्रप्ति की तिथि से यथासंभव दो महीने के भीतर देगी । 


राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर शासी निकाय विचार करेगा और परिनियमों 
में किये गये परिवर्तन के प्रति सहमति अथवा राज्य सरकार द्वारा सुझाये संशोधनों पर 
टिप्पणी के साथ उसे वापस कर देगा | 


5) 


राज्य सरकार शासी निकाय द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार करेगी तथा परिनियमों को 
बिना संशोधन अथवा संशोधनों के साथ स्वीकृत करेगी और इसे शासकीय राजपत्र में 
प्रकाशित करायेगी जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा | 


33. 


प्रथम अध्यादेश: 


1 ) 


इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों के तहत, प्रथम अध्यादेश 
सभी मामले या निम्नलिखित में से कोई एक अथवा सभी की व्यवस्था कर सकता है, यथा 


a) 


विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और इस रूप में नामांकन ; 


b ) 


विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन हेतु पाठयक्रम 
का निर्धारण; 
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c) 


डिग्री , डिपलोमा , प्रमाण पत्र और अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य प्रदान करने हेतु न्यूनतम 
योग्यता; 


e ) 


फेलोशिप, छात्रवृत्ति , वजीफा, पदक और पुरस्कार हेतु शर्ते; 
कार्यालय के नियमों और परीक्षण निकाय, परीक्षकों तथा मध्यस्थों की नियुक्ति के 
तरीके सहित परीक्षाओं का संचालन ; 


विभिन्न पाठयक्रमों की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमा के लिए विश्वविद्यालय 
द्वारा लिया जाने वाला शुल्क ; 


५ 


विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्ते; 


र 


विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी प्रावधान ; 


= 


विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन की उन्नति के लिए आवश्यकता अनुभव किये 
जाने पर किसी निकाय के सृजन , संयोजन और कार्य पर विचार ; 


= 


उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविदय पयों एवं संस्थानों के साथ सहकारिता और सहयोग 
के तरीके ; 


k ) 


ऐसे अन्य मामले जिनकी व्यवस्था अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत 
आवश्यक है ; 


2 ) 


विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद कुलाधिपति द्वारा 
बनाया जाएगा, जिसे अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा | 


3 ) 


उप धारा (2) के तहत राज्य सरकार कुलाधिपति द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर विचार करेगी 

और जहाँ तक संभव होगा इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर वह इसे स्वीकृत करेगी या 
इसमें संशोधन हेतु सुझाव भी देगी । 


4 ) 


कुलाधिपति अध्यादेश के संदर्भ में दिये गये संशोधन के सुझावों को शामिल करेंगे अथवा 
राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझावों को शामिल नहीं करने के कारण बताते हुए प्रथम 
अध्यादेश को वापस भेजेंगे । यदि कुछ हो तो राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के बाद 
कुलाधिपति की टिप्पणी पर विचार करेगी और संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के 
विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी , 
और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा । 
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परवर्ती अध्यादेश: 


1) 


सभी प्रथम अध्यादेशों के अलावा अन्य अध्यादेश अकादमिक परिषद द्वारा बनाये जाएँगे जो 
शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु 
प्रस्तुत किये जाएँगे । 


उपधारा (1) के तहत अकादमिक परिषद् द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर जहाँ तक संभव हो 
राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के दो माह के भीतर विचार करेगी और इसे स्वीकृत कर सकती 
है या इसमें संशोधन हेतु सुझाव दे सकेगी । 


अकादमिक परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझावों के अनुरूप अध्यादेशों को संशोधित 
करेगी या सुझावों को राज्य सरकार को पुनः उसे वापस सौंपेगी, यदि कोई हो । राज्य 
सरकार अकादमिक परिषद् की टिप्पणी पर विचार करेगी और अध्यादेशों को संशोधन के 
साथ या बिना संशोधन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि 
से प्रभावी हो जाएगा । 


35. 


विनियम: 


ऐसे प्रत्येक प्राधिकार और ऐसे प्राधिकार द्वारा बनायी गयी समितियों के लिए शासी निकाय 
की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम के अनुकूल नियम , परिनियमों और 
अधोलिखित अध्यादेशों के संगत विनियम बना सकेंगे । 


36 . 


निर्देश देने के राज्य सरकार के अधिकार : 


1) 


शिक्षण के स्तर, परीक्षा और शोध तथा विश्वविद्यालय से संबंद्ध किसी अन्य मामले में राज्य 
सरकार ऐसे लोगों, जिन्हें वह उपयुक्त समझती है, के द्वारा मूल्यांकन करा सकेगी । 


ऐसे मूल्यांकन के आधार पर सुधार के लिए राज्य सरकार अपनी अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय 
को संप्रेषित करेगी । विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपाय और प्रयत्न करेगा ताकि इन 
अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके | 


यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की गयी अनुशंसा का 
पालन करने में उचित समयावधि में विफल रहता है तो राज्य सरकार उसे ऐसा निर्देश दे 
सकेगी जैसा वह उपयुक्त समझे । राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन 
विश्वविद्यालय अविलंब करेगा | 
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विश्वविद्यालय की निधियाँ 


37 . 


स्थायी निधि: 


1 ) 


उदश्य -पत्र में निर्दिष्ट राशि के साथ प्रवर्तक निकाय विश्वविद्यालय के लिए एक स्थायी 
कोष की स्थापना करेगा । 


विश्वविद्यालय के इस अधिनियम का अनुपालन तथा अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों 
के अनुसार संचालन को सुनिश्चित करने हेतु स्थायी निधि का उपयोग जमानत जमा राशि 
के रूप में होगा । यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रवर्तक निकाय इन अधिनियम, परिनियमों 
और अध्यादेशों के अनुकूल प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है तब राज्य सरकार को यह 
पूरी राशि अथवा इसका एक हिस्सा/ अंश जब्त कर लेने का अधिकार होगा | 


3 ) विश्वविद्यालय इस स्थायी कोष से हुई आमदनी का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत 

ढाँचे के विकास के लिए कर सकेगा, विश्वविद्यालय के दिनानुदिन व्यय के लिए नहीं । 
4) विश्वविद्यालय के विघटन तक स्थायी कोष की राशि ऐसे साधनों में निवेशित की जाएगी 

___ जैसा सरकार द्वारा निवेश हेतु निर्देशित किया जाएगा । । 
5) दीर्घावधि की प्रतिभूति की स्थिति में , प्रतिभूतियों का प्रमाण- पत्र सरकार के सुरक्षित संरक्षण 
__ में रखा जाएगा और व्यक्तिगत जमा खातों के ब्याज को सरकारी खजाने में जमा किया 

जाएगा । शर्त यह है कि सरकार के आदेश के बिना यह राशि निकाली नहीं जा सकेगी । 


38. सामान्य निधि: 


1 ) 


विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा, जिसे सामान्य कोष कहा जाएगा, जिसमें 
निम्नांकित राशियाँ जमा होंगी: 


विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क ; 


b ) 


प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त कोई भी राशि ; 


अपने लक्ष्य -सिद्धि के क्रम में विश्वविद्यालय के किसी भी उपक्रम, यथा- परामर्श 
आदि से प्राप्त कोई भी राशि ; 


d ) 


न्यासों, वसीयतों, दान , वृत्तिदान और किसी भी अन्य प्रकार का अनुदानतथा 


विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सारी धनराशि | 


___ 2) 


सामान्य कोष का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जाएगा , यथा - 
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इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों और शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के 
साथ विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋण तथा उसके ब्याज के भुगतान हेतु ; 


a ) 


विश्वविद्यालय की परिसंपतियों के रख -रखाव हेत ; 


धारा 7 एवं 8 के अंतर्गत विनिर्मित निधियों के लेखा- परीक्षण के लिए भुगतान किया 
गया शुल्क ; 


विश्वविद्यालय के पक्ष अथवा विपक्ष में दायर वादों पर हुए खर्च के निष्पादन हेतु ; 


अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं शोध- अधिकारियों के वेतन, भत्ते, भविष्य- निधि 
अंशदान , ग्रैच्यूटी और अन्य सुविधाओं के भुगतान हेतु ; 
शासी निकाय, कार्यकारी परिषद , अकादमिक परिषद और अन्य प्राधिकारों तथा प्रवर्तक 
निकाय के अध्यक्ष अथवा किसी सक्षम अधिकारी दवारा किये गये यात्रा -व्यय एवं 
अन्य भत्तों के भुगतान हेतु; 
फेलोशिप, निःशुल्क शिक्षण, छात्रवृत्तियों, असिस्टेंटशिप तथा समाज के कमजोर 
आर्थिक वर्ग के छात्रों को दिये गये पुरस्कारों और शोध सहायकों, प्रशिक्षुओं अथवा 
जैसी स्थिति हो अधिनियमों, परिनियमों और नियमों के अनुकूल किसी भी अर्हता 
प्राप्त विद्यार्थी के भुगतान हेतु ; 
अधिनियम के प्रावधानों, परिनियमों , अध्यादेशों, विनियमों के अनुपालन में 
विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गयी किसी भी राशि के भुगतान हेतु ; 


g ) 


प्रवर्तक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना और इस संदर्भ में किये गये 
निवेशों की मूल लागत, जो समय- समय पर भारतीय स्टेट बैंक के ऋण प्रदान की 
दर से अधिक नहीं हो , के भुगतान के लिए | 
इस अधिनियम के परिनियमों, नियमों, अध्यादेशों के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा 
किये गये व्यय के भुगतान हेतु; 
किसी संस्थान द्वारा विशेष सेवा देने के दायित्व, विश्वविद्यालय को प्रबंधन- सेवा 
सहित शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत ऐसे व्ययों अथवा संबंद्ध 
अन्य कार्यों के भुगतान हेतु ; 

बशर्ते कि कुल आवर्ती व्यय और उस वर्ष के लिए निर्धारित अनावर्ती व्यय 
जैसा शासी निकाय द्वारा निश्चित किया गया है, से अधिक व्यय बिना शासी 
निकाय की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा । 
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लेखा, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन 


39. 


वार्षिक प्रतिवेदन : 


विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य 
मामलों समेत , विश्वविद्यालय द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम शामिल होंगे और 
इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा | 


40. 


अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन: 


1 ) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा बैंलेस शीट सहित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया 

जाएगा और वार्षिक लेखा का अंकेक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा 
इस उद्देश्य से नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा कराया जाएगा और आर्थिक चिठ्ठा राज्य सरकार 
द्वारा नियुक्त अंकेक्षक के द्वारा जांचा/ सत्यापित किया जायगा | 


2) 


वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होगी । 


विश्वविद्यालय को समेटना 


41 . विश्वविद्यालय का समापनः 


1) 


यदि प्रवर्तक निकाय विधि सम्मतढंग से इसके गठन तथा निगमीकरण के प्रावधानों के 
अन्तर्गत स्वयं को भंग करना चाहे तो इसकी सूचना कम से कम छह महीने पहले राज्य 
सरकार को देनी होगी । 


राज्य सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी) प्राप्त करने के पश्चात्, जैसी आवश्यकता होगी 
उसके अनुरुप भंग किये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय के प्रशासन की व्यवस्था प्रवर्तक 
निकाय के विघटन के बाद आखिरी सत्र के विद्यार्थियों, जो विश्वविद्यालय में नामांकित हैं , 
के पाठ्यक्रम पूरा होने तक करेगी और सरकार प्रवर्तक निकाय के स्थान पर विश्वविद्यालय 
के संचालन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी, जिसे प्रवर्तक निकाय के 
अधिकार , कर्तव्य और कार्य सौंपे जाएँगे, जैसा इस अधिनियम में वर्णित है । 


42 . विश्वविद्यालय का विघटन: 


a) 


प्रवर्तक निकाय यदि विश्वविद्यालय को भंग करने की इच्छा रखता है, तो उसे राज्य सरकार 
को एतद्-संबंधी सूचना निर्धारित तरीके से देनी होगी । राज्य सरकार द्वारा यथोचित विचार 
के पश्चात् निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय को विघटित किया जा सकेगा | 
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बशर्ते कि विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जब तक कि नियमित 
पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है और उन 
सबको डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा अथवा जिस तरह के विषय हों , प्राप्त हो जाएँ । 


b) 


जैसा कि तरीका निर्धारित है विश्वविद्यालय का विघटन होने पर उसकी सभी संपतियाँ और 
देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित होंगी । 


c) 


उप- धारा (1) के तहत राज्य सरकार यदि विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लेती 
है , तो निर्धारित तरीके से समान उद्देश्य वाली सोसाइटियों में विश्वविद्यालय के विघटन तक 
उप - धारा (1) के प्रावधानों के तहत इसके शासी निकाय की शक्तियाँ निहित कर सकेगी । 


43 . विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ: 


1) 


राज्य सरकार की यदि यह राय है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियमों, नियमों, परिनियमों 
अथवा अध्यादेशों में से किसी का उल्लंघन किया है और वित्तीय कुप्रबंधन अथवा 
कु -प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो गयी है, तो वह विश्वविद्यालय को 
कारण बताओ सूचना जारी कर पैंतालीस दिनों के भीतर इस आशय का उत्तर मांगेगी कि 
क्यों नहीं एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाय । 


2 ) 


विश्वविद्यालय द्वारा उपधारा (1) के अंतर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये उत्तर से यदि 
राज्य सरकार संतुष्ट है कि इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के किसी भी 
प्रावधान का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है अथवा इस अधिनियम के द्वारा दिये गये 
निर्देशों के प्रतिकूल वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु- प्रशासन है तो वह ऐसी जाँच करायेगी, जिसे 
वह आवश्यक समझे । 


3 ) 


उप - धारा (2) के तहत राज्य सरकार ऐसी किसी जाँच के उद्देश्य से जाँच- अधिकारी या 
अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जो किसी भी आरोप पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे । 


उप- धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शक्तियाँ होंगी 
जो दीवानी अदालत द्वारा दीवानी वाद के मामलों की सुनवाई के दौरान दीवानी प्रक्रिया , 
1908 में प्रदत्त हैं , यथा 


a) 


किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी हाजिरी को अनिवार्य करने और शपथ दिलाकर 
उनकी जाँच करना; 


प्रमाण के लिए आवश्यक खोज और ऐसे दस्तावेज या दूसरी अन्य सामग्री प्रस्तुत 
करने का निर्देश देना; 
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c) 


किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगाना | 


5 ) 


उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के 
बाद यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के प्रावधान के सभी 
अथवा किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों का 
उल्लंघन किया है अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों का उल्लंघन किया है या वित्तीय 
कु - प्रबंधन और कुशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में ऐसी हो गयी है कि उसके अकादमिक 
स्तर पर प्रश्न -चिह्न खड़ा हो गया हो, तो सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है । 


उप - धारा (5) के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम के तहत बनाये गये शासी निकाय 
अथवा प्रबंधन बोर्ड के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और तब तक विश्वविद्यालय की 
गतिविधियों का संचालन करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र 
अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और उन्हें डिग्रियाँ या डिप्लोमा न दे दी जायँ | 


7 ) 


आखिरी सत्र को डिग्रियाँ या डिप्लोमा या जैसी स्थिति हो , के प्रदान के बाद प्रशासक इस 
आशय की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा । 


8) 


उप- धारा (7) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित कर 
देगी और विश्वविद्यालय के विघटन के बाद इसकी सारी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ 
प्रवर्तक निकाय में निहित हो जाएंगी । 


अन्यान्य 


44. नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति : 


1 ) 


इस अधिनियम के उद्देश्यों के निर्वहन के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके 
राज्य सरकार नियम बनाएगी । 


2 ) 


राज्य विधानमंडल के समक्ष इस धारा के अंतर्गत बनाये गये सारे नियमों को कम से कम 
30 दिनों के लिए रखा जाएगा और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि वह इसका 
निरसन कर दे अथवा अपेक्षित परिवर्तन कर दे अथवा ऐसे परिवर्तन जिसे विधानमंडल के 
उसी सत्र में या उसके ठीक बाद वाले सत्र में किया गया हो । 


45 . विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का समापन: 


इस अधिनियम अथवा परिनियम में किसी बात के होते हुए भी अंगीभूत महाविद्यालयों 
अथवा विश्वविद्यालय की अनुसूची में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के लागू होने के तुरत पहले कोई 
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भी अध्ययनरत विद्यार्थी या जो इस विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने का 
अधिकारी था उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों के 
शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा की जिम्मेदारी संबद्ध विश्वविद्यालय पर तब तक होगी जैसा निर्दिष्ट 
किया गया हो । 


46. 


कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति : 


1 ) 


यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कठिनाई उपस्थित हो रही हो तो 
शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों 
को ध्यान में रखते हुए कठिनाइयों को शीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी । 


__ बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्षों के बाद उप धारा (1) के अंतर्गत ऐसा 
कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा । 


इस अधिनियम के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश को अविलंब राज्य विधानमंडल के समक्ष 


रखा जाएगा | 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 19 अप्रैल, 2017 


221 


(1) 


अनुसूची - ए (A) 
एकल प्रभाव- क्षेत्र के लिए मुख्य परिसर में कम से कम 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना होगा और 
बहु प्रभाव क्षेत्र के लिए 25 एकड़, जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना के दो वर्षों के अन्दर करना 
होगा । एकीकृत कैंपस में प्रेक्षागृह, कैफेटेरिया, छात्रावास इत्यादि ऐसी सुविधायें हो सकती हैं , अतः 
जमीन की आवश्यकता में तदनुसार बदलाव हो सकता है । 


( 2 ) 


न्यूनतम एक हजार वर्ग मीटर का प्रशासकीय भवन , शैक्षिक भवन , जिसमें पुस्तकालय , व्याख्यान 
कक्ष, प्रयोगशालाएँ हों वह अल्पतम 10 हजार वर्ग मीटर की होंगी, शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय 
व्यवस्था , अतिथि गृह , छात्रावास जिसे क्रमशः इतना बढ़ाया जायेगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 
का कम से कम 25 प्रतिशत उसमें रह सके, ऐसा अस्तित्व में आने के तीन वर्षों के भीतर करना 
होगा । अगर विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम कराता है तो उसके लिए वैधानिक 
निकाय द्वारा किये गये मानकों तथा मानदंडों को स्वीकार करना होगा। राज्य सरकार द्वारा 
निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यमान संस्थान विस्तार / पुनरूद्धार/ पुनर्रचना करेगा । 
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उद्देश्य एवं हेतु 


राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा 
की गयी प्रतिबद्धता के आलोक में , जिसके द्वारा सकल नामांकन अनुपात जो कि 15 .4 प्रतिशत 
( 2014- 15) है, को वर्ष 2022 तक 32 प्रतिशत करना , उच्च शिक्षा की पहुंच तथा गुणवत्ता बढ़ाना तथा 
कमजोर वर्ग एवं बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड राज्य में निजी 
विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मॉडल दिशा-निर्देशों को संकल्प संख्या - 1312 दिनांक 
1 सितम्बर , 2014 को निर्गत किया गया है । 


निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों का विभाग द्वारा जांचोपरांत यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि सरला बिरला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम गठित 
किया जाय । 


अतः यह विधेयक , 


डा . नीरा यादव , 


भार साधक सदस्य 


बिनय कुमार सिंह , 


प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 
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झारखण्ड विधान सभा सचिवालय | 


अधिसूचना 
2 फरवरी, 2017 ई० | 


संख्या -वि०स०वि० - 05 / 2017 -1218/वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान 
सभा में दिनांक 2 फरवरी , 2017 को परःस्थापित हुआ था , झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया 
तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 68 के अंतर्गात उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया 
जाता है | 
विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अंत में दिखलाया गया है 

और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में 
दिया हुआ है प्रकाशित करें | 


बिनय कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , राँची | 


वाई०बी०एन० विश्वविद्यालय विधेयक ,2017 | 

वि०स०वि०- 06/ 2017 } 
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वि०स०वि० - 06 / 2017) 
वाई०बी० एन० विश्वविद्यालय विधेयक , 2017 


प्रस्तावना 


झारखण्ड राज्य में वाई० बी० एन० विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समावेश के लिए और उससे 
सम्बद्ध एक निजी विश्वविद्यालय के आनुषंगिक मामलों की स्थिति प्रदान करने हेतु एक विधेयक; 


जबकि यह समयोचित है कि झारखण्ड से सृजित एवं पंजीकृत ट्राइबल सोशल वेलफेयर सोसाइटी, 
पंचवटी , साउथ रेलवे कॉलोनी , चुटिया, राँची,निबंधक झारखण्ड, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट , 211860 
( पंजीयनसंख्या- 644/2007-2008 दिनांक 7 अगस्त , 2007) द्वारा प्रायोजित वाई०बी०एन० विश्वविद्यालय , 
राँची, झारखण्ड की स्थापना तथा समावेशन और उसके अनुरूप निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने 
हेतु और उससे संबद्ध आनुषंगिक मामलों के संदर्भ में आवश्यक है । 


एतद्द्वारा भारतीय गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में झारखण्ड विधान- सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में 
अधिनियमित किया जाता है : 


प्रारंभिक 


1. 


संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः 


__ 1 ) 


यह विधेयक " वाई०बी०एन०विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017" कहा जाएगा । 


इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा | 


2) 
3 ) 


यह उस तिथि से प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना 
जारी कर नियत किया जाय । 


2. 


परिभाषा: 


अगर इस अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित / आवश्यक होः 


a) 


अकादमिक परिषद् का अर्थ है विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् जैसा कि अधिनियम 
की धारा- 24 में वर्णित है; 


वार्षिक प्रतिवेदन का आशय है विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जैसा अधनियम की 
धारा - 39 में संदर्भित है ; 


_ प्रबंधन बोर्ड का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा -23 के तहत गठित विश्वविद्यालय का 
प्रबंधन बोर्ड; 
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d) 


परिसर का आशय है विश्वविद्यालय का पूर्ण क्षेत्रफल जहाँ यह अवस्थित है ; 


कुलाधिपति से आशय है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति , जो इस अधिनियम की धारा - 12 के 
अधीन नियुक्त हों ; 


f) 


मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी का अर्थ है विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा 
पदाधिकारी जो अधिनियम की धारा- 18 के अधीन नियुक्त हों ; 


परीक्षा नियंत्रक का अर्थ है विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक , जिनकी नियुक्ति अधिनियम 
की धारा-19 के अधीन हुई हो ; 


अंगीभूत महाविद्यालय से आशय है वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थान जो विश्वविद्यालय 
द्वारा संपोषित हों ; 


कर्मचारी से आशय है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी; इसके अन्तर्गत 
विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी समाहित हैं ; 


स्थायी निधि का अर्थ है विश्वविद्यालय की स्थायी निधि जिसकी स्थापना अधिनियम की 
धारा- 37 के तहत हुई हो ; 


संकाय से आशय है समान अनुशासनों के अकादमिक विभाग ; 


‘ शुल्क का आशय है विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से उगाही गयी राशि , जो कि 
पाठ्यक्रम तथा उससे संबंधित हो ; 


m) सामान्य निधि से आशय है विश्वविद्यालय की सामान्य निधि , जिसकी स्थापना अधिनियम 

की धारा -38 के अन्तर्गत हुई हो ; 


शासी निकाय का अर्थ है विश्वविद्यालय का शासी निकाय, जिसका गठन अधिनियम की 
धारा -22 के तहत हुआ हो; 


_ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से आशय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् , 
बेंगलुरू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था ; 


____ विहित / नियत का अर्थ है इस अधिनियम के तहत विहित/नियत परिनियम और 

नियमावली; 


१ ) प्रति -कुलपति का अर्थ है विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की 

धारा-15 के तहत हुई हो ; 
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कुलसचिव का अर्थ है विश्वविद्यालय के कुलसचिव, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा -17 
के तहत हुई हो ; 
नियंत्री निकाय का आशय है भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के अकादमिक स्तर के 
सुनिश्चयन हेतु मानकों एवं शर्तों के निर्धारण के लिए स्थापित निकाय, यथा -विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् , 
भारतीय चिकित्सा परिषद्, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय 
मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद् , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् , 
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद् आदि तथा इसके अलावा सरकार अथवा कोई वैसा 
निकाय, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया हो ; 


नियमावली से आशय है इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली; 


u ) 


अनुसूची का अर्थ है इस अधिनियम के तहत संलग्न अनुसूची; 


v) 


विश्वविद्यालय से संबंधित प्रवर्तक निकाय का अर्थ है: 


i) 


सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट , 1860 के अन्तर्गत कोई संस्था, अथवा 


ii ) 


इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अधीन पंजीकृत कोई लोक न्यास, अथवा 


iii ) किसी राज्य की विधि के अनुरूप पंजीकृत कोई संस्था या न्यास | 


w) 


राज्य सरकार से आशय है झारखण्ड की राज्य सरकार ; 


x ) 


परिनियम अध्यादेश और विनियम का क्रमशः आशय है, परिनियम, अध्यादेश और 
विनियम जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित हों ; 


विश्वविद्यालय के विद्यार्थी का अर्थ है विश्वविद्यालय में उपाधि , डिप्लोमा अथवा 
विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अन्य अकादमिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु एक पाठ्यक्रम 
में नामांकित व्यक्ति, जिसमें शोध -उपाधि भी शामिल है ; 


शिक्षक से आशय है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा इस तरह के 
अन्य व्यक्ति , जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था 
में निर्देशित करने (शिक्षण) अथवा शोधकार्य संचालन हेतु हुई हो , इसके तहत अंगीभूत 
महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य भी सम्मिलित हैं , जिनकी संपुष्टि 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत हुई हो ; 
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aa ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आशय है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 

1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ; 


ab ) 


विश्वविद्यालय का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत झारखण्ड में स्थापित वाई०बी०एन० 
विश्वविद्यालय ; 


ac) 


कुलपति से आशय है विश्वविद्यालय के कुलपति , जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम की 
धारा - 13 के तहत हुई हो ; 


ad ) विजिटर / अतिथि / आगंतुक से आशय है विश्वविद्यालय के विजिटर / अतिथि/ आगंतुक यथा 

इस अधिनियम की धारा-10 में वर्णित है । 


विश्वविद्यालय की स्थापना: 


(1) विश्वविद्यालय की स्थापना वाई०बी०एन० विश्वविद्यालय के नाम से होगी । 


( 2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत होगा तथा यह राँची में अवस्थित 

होगा । 


प्रवर्तक निकाय को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के बाद ही 
विश्वविदयालय का संचालन आरंभ किया जायेगा | 


( 4) इस अधिनियम की अनुसूची ए में सम्मिलित शर्तों को विश्वविद्यालय निर्धारित समयावधि 

में पूरा करेगा । 


विश्वविद्यालय के शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड , अकादमिक परिषद्, कुलाधिपति, कुलपति, प्रति 
कुलपति , कुलसचिव,शिक्षक , मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी यासदस्य 
या प्राधिकारी एतद्द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से गठित निकाय बनाएंगे जब तक वे इस 
पद पर है अथवा उनकीसदस्यता बनी रहेगी । 


विश्वविद्यालय एक असम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेंगे और वे किसी भी 
महाविद्यालय या संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों को उपाधि (डिग्री ), डिप्लोमा और प्रमाण 
पत्र प्रदान करने हेतु सबद्धता नहीं दे सकेंगे | 


( 7) 


प्रवर्तक निकाय के अंगीभूत महाविद्यालय और संस्थान, जो सम्बद्धता प्राप्त हैं और 
विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं वे इस अधिनियम के प्रभावी होने के 
साथ ही उस विश्वविद्यालय से असम्बद्ध हो जाएंगे, उनकी ऐसी सुविधाएँ इस अधिनियम के 
लागू होने के साथ समाप्त हो जाएंगी और वाई०बी०एन० विश्वविद्यालयके प्रवर्तक निकाय 
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द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के साथ ऐसे महाविद्यालय और संस्थान उस वाई०बी०एन० 
विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय या संस्थान बन जाएंगे । 
___ वाई०बी०एन० विश्वविद्यालय नाम से एक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के 

अनुरूप उसके पास सतत् पद-प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा प्रमाणन की शक्ति होगी, 
सम्पति ग्रहण करने व उस पर आधिपत्य रखने, उसे अनुबंध/ संविदा पर देने अथवा कथित 
नाम से वाद चलाने के अधिकार होंगे या जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा । 


विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान अथवा 
वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे | 


बशर्ते कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अनुदान या अन्य तरीके से वित्तीयसहायता दे 
सकती हैः 


a) 


शोध विकास और अन्य गतिविधियों के लिए जैसे राज्य सरकार के अन्य संगठनों 
कोवित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है अथवा 


b) 


विशिष्ट शोध अथवा कार्यक्रम आधारित कोई गतिविधि 


विश्वविद्यालय की सम्पति एवं इसके अनुप्रयोग: 


( 1) विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर भूमि और अन्य चल एवं अचल सम्पतियाँ, जो 

झारखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय के उद्देश्य ( पूर्ति ) के लिए अधिग्रहित , सृजित, व्यवस्थितया 
निर्मित की जाती हैं, वे विश्वविद्यालय में निहित होंगी । 


( 2) विश्वविद्यालय द्वारा भूमि, भवन और अन्य अधिग्रहित सम्पतियाँ किसी अन्य उद्देश्य के 

लिए इस्तेमाल नहीं होंगी सिवा जिस उद्देश्य के लिए वे अधिग्रहित की गयी हैं | 


( 3) विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल सम्पतियों का प्रबंधन शासी निकाय द्वारा विनियमों 

में प्रदत्त रीति के अनुरूप किया जायेगा । 


( 4 ) 


उप धारा-(1 ) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नाम से हस्तांतरित सम्पति कोविश्वविद्यालय 
के विघटन अथवा समापन के फलस्वरूप निर्धारित ढंग से नियमावली में वर्णित तरीके से 
प्रयुक्त किया जाएगा | 


विश्वविद्यालय के निबंधन/ अवरोध और बाध्यताएँ: 


1 ) विश्वविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यथा - अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा-शास्त्र , 

प्रबंधन आदि के लिए शिक्षण - शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार 
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द्वारा अधिसूचित समय- समय पर नियामक निकाय, जैसा वह उचित समझेगी, के पर्यवेक्षण 
में किया जाएगा । 


2 ) 


विश्वविद्यालय में नामांकन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा । विश्वविद्यालय में 
नामांकन की योग्यता का निर्धारण प्राप्तांक या अर्हता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड और पाठ्येतर 

और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों अथवा राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय या 
विश्वविद्यालयों के संगठन या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा समान पाठ्यक्रमों 
के लिए संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर किया जाएगा | 


बशर्ते कि विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में 
नामांकन नियंत्री निकाय के प्रावधानों द्वारा शासित/नियमित हो । 


3 ) 


निर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय कोशिक्षण 
शुल्क में पूरी क्षमता के कम से कम पाँच प्रतिशत को मेधा छात्रवृति की अनुमति देनी 
होगी । निर्धनता तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की कसौटी का निर्धारण राज्य सरकार 
द्वारा समय - समय पर किया जा सकेगा । 


4 ) 


विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत सीटों पर झारखण्ड राज्य 
के अधिवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान विश्वविद्यालय को करना 
होगा | सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय - समय पर 
जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा । 


5) 


विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर पदों के कम से कम पचास 
प्रतिशतशिक्षकेतर पदों को झारखण्ड राज्य के अधिवासी लोगों के लिए आरक्षित करने का 
प्रावधान रखना होगा । सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय 
समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा | 


विश्वविद्यालय को अकादमिक स्तर को बनाये रखने के लिए यथेष्ट /पर्याप्त संख्या में 
शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन 
शिक्षकों या अधिकारियों की योग्यता प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानक से 
निम्न न हो । 


विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम सूचनाएँ विद्यार्थियों एवं अन्यपणधारियों 
के हित में सार्वजनिक करनी होगी, जैसे कि संचालित पाठ्यक्रम, अलग - अलग कोटि ( श्रेणी) के 
तहत सीटें , शुल्क एवं अन्य परिव्यय, प्रदत सहूलियतें एवं सुख सुविधाएँ, उपलब्ध 
संकाय/प्राध्यापक वर्ग एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ । 


230 


8) 
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परिनियमों में वर्णित रीति के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उपाधि , 
डिप्लोमा प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्य से दीक्षांत समारोह आयोजित कर सकेगा । 


विश्वविद्यालय को स्थापना के पाँच वर्षों के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् 
( NAAC ) से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा और भारत सरकार की अन्य नियामक संस्थाएँ, जो 
विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध हैं , के द्वारा प्रदत्त ग्रेड की सूचना 
राज्य सरकार को देनी होगी । विश्वविद्यालय को समय - समय पर ऐसे प्रत्यायन का 
नवीकरण कराना होगा । 


10 ) 


इतना होते हुए भी इस अधिनियम की अनुसूची A में उल्लिखित शर्तों और भारत सरकार 
की नियामक संस्थाओं के नियमों, विनियमों , मानदण्डों आदि का इन संस्थाओं द्वारा 
प्रदत्त सहूलियतोंथा सहयोग व कर्तव्यों के निष्पादन एवं कार्य को जारी रखने के 
लिए उन संस्थाओं को जैसी आवश्यकता होगी, विश्वविद्यालय के लिए इनका अनुपालन 
बाध्यकारी होगा । 


6. 


विश्वविद्यालय के उद्देश्य : 


विश्वविद्यालय का उद्देश्य अनुदेशनात्मक, शोध तथा प्रसार एवं ऐसी अधिगम की शाखाओं के 

द्वारा जैसा वो उपयुक्त समझे, ज्ञान तथा कौशलों को बढ़ाना तथा विस्तार करना होगा और 
विश्वविद्यालय यह प्रयत्न करेगा कि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को निम्नलिखित के लिए 
आवश्यक माहौल तथा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायें: 


a ) 


पाठ्यक्रम का मुख्य शिक्षा में पुनर्निर्माण एवं नवाचार , शिक्षण के नवीन तरीके , प्रशिक्षण तथा 
अधिगम ऑनलाइन अधिगम सहित , सम्मिश्रित अधिगम, सतत् शिक्षा एवं अन्य तरीके तथा 
एकीकृत एवं व्यक्तित्व का हितकर विकास; 


b ) 


विविध अनुशासनों में अध्ययन ; 


अंतर अनुशासनिक अध्ययन ; 


राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक समता तथा अन्तरराष्ट्रीय मेलमिलाप एवं 
नीतिशास्त्र । 


7. 


विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, रंग, पंथ, अथवा मत से परे सबके लिए खुला होगा: 


किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य 
प्राधिकार की सदस्यता से अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य 
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पाठ्यक्रम में नामांकन से लिंग, मत , वर्ग, जाति , जन्म के स्थान और धार्मिक विश्वास अथवा 
राजनीतिक या अन्य मतवाद के आधार पर पक्षपात या भेदभाव कर वंचित नहीं किया जाएगा । 


8. 


विश्वविद्यालय के कार्य एवं शक्तियाँ: 


(i) 


विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन , इसके अंगीभूत महाविद्यालयों का प्रशासन एवं 
प्रबंधन तथा शोध ,शिक्षण, प्रशिक्षण के केन्द्रों का विस्तार एवं सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम 
एवं ई-लर्निंग के विस्तार एवं पहुँच को इसके झारखण्ड राज्य में अवस्थित परिसर में 
संचालन व प्रबंधन; 


विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान , शिक्षा- शास्त्र , प्रबंधन , वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, 
स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में शोध , उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा,शिक्षण- प्रशिक्षण, 
सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई- लर्निंग के संसाधनों को उपलब्ध कराना ; 


(iii) 


शैक्षिक प्रौद्योगिकी , शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में नवाचारी प्रयोग, राष्ट्रीय एवं 
अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग एवं वैसी संस्थाओं को संयुक्त कार्यक्रमों का प्रस्ताव 
देना जिससे शिक्षा के वितरण एवं अन्तरराष्ट्रीय मानकों को विकसित एवं प्राप्त करने में 
निरंतरता रहे ; 


(iv) शिक्षा प्रदान करने में लचीलेपन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं प्रणाली में 

इलेक्ट्रानिक एवं दूरस्थ अधिगम विहित करना ; 


परीक्षा का आयोजन तथा किसी व्यक्ति के नाम विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों के साथ 
उपाधि , डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना अथवा 
विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि , डिप्लोमा या प्रमाण- पत्र और अन्य अकादमिक 
विशिष्टता या नाम को वापस लेना; 


( vi) फेलोशिप (शिक्षावृत्ति ), छात्रवृत्ति , पदक और पुरस्कार स्थापित एवं प्रदान करना ; 


( vii ) परिनियम में वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान करना ; 


( viii ) उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहायता के लिए स्कूल, केन्द्र, संस्थान, महाविद्यालय की 

स्थापना और विश्वविद्यालय के मतानुसार कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन ; 


( ix) 


विश्वविद्यालय के मतानुसार शिक्षा प्रदान करने व प्रयोजनों के प्रोत्साहन के लिए किसी 
महाविद्यालय , केन्द्र, संस्थान को अंगीभूत महाविद्यालय घोषित करना या नये अंगीभूत 
महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान की स्थापना करना; 


(x) 
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शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण, प्रकाशन एवं पुनरूत्पादन हेतु प्रबंधन 
एवं प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन ; 


( xi ) 


ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना ; 


(xii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान , शिक्षा, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, 

स्वास्थ्यसेवा एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रायोजन एवं 
दायित्व वहन करना; 


( xiii) समान उद्देश्यों के लिए किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग व संबद्धता; 


( xiv) 


विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आभासी ( वर्चुअल ) परिसर समेत परिसरों की 
स्थापना; 


( xv ) 


पेटेन्ट प्रकृति के शोध, योजना अधिकारों एवं ऐसे समान अधिकारों के साथ सक्षम प्राधिकारों 
से अनुसंधान के संबंध में पंजीकरण का दायित्व लेना ; 


( xvi) विश्वविद्यालय के आंशिक अथवा पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दुनिया के किसी भी हिस्से के 

शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों , शोधार्थियों , शिक्षकों , 
कर्मचारियों के आदान -प्रदान के द्वारा संबंध अथवा सहयोग बनाना जैसा वो उचित समझे ; 


( xvii) अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श तथा इस प्रकार की अन्य सेवाएँ देना , जो विश्वविद्यालय के 

प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ; 


( xviii ) शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रशासकों एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन , 

विधि , वाणिज्य, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच विश्वविद्यालय 
के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंध बनाये रखना ; 


( xix ) महिलाओं एवं अन्य वंचित विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव वांछनीय 

विशेष व्यवस्था करने पर विचार; 


( xx ) विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन, वित्त का प्रबंधन एवं लेखा का रख -रखाव; 


( xxi ) विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए हस्तांतरण द्वारा निधि, चल एवं अचल 

सम्पत्ति , उपस्कर, सॉफ्टवेर एवं अन्य संसाधनों को व्यवसाय, उद्योग, समाज के अन्य वर्गों, 
राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों अथवा किसी अन्य स्रोत से उपहार , दान , उपकार या 
वसीयत के रूप में प्राप्त करना ; 
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( xxii ) विद्यार्थियों के लिए सभागार, छात्रावास एवं शिक्षकों तथा कर्मचारियों के निवास के 

लिए आवास का निर्माण, रख -रखाव एवं व्यवस्था ; 


( xxiii) खेल, सांस्कृतिकसह- पाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों की उन्नति के लिए 

केन्द्रों, परिसरों, सभागारों, भवनों, स्टेडियम का निर्माण, प्रबंधन तथा रख-रखाव ; 


( xxiv ) विश्वविद्यालय के निवासी विद्यार्थियों , शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए अनुशासनबनाये 

रखने और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सामाजिक एवंसांस्कृतिक गतिविधियों के 
प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा नियमन ; 


( xxv ) परिनियम द्वारा निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क तय करना, मांगना तथा प्राप्त करना ; 


( xxvi ) फैलोशिप ( शोधवृत्ति ), छात्रवृत्ति , पुरस्कार, पदक एवं अन्य पुरस्कारों की स्थापना ; 


( xxvii ) विश्वविद्यालय आवश्यकता या प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से किसीभूमि या भवन को 

खरीदने, पट्टे पर लेने या उपहारव वसीयत , विरासत या अन्य तरीके से कार्य हेतु प्राप्त कर 
सकेगा और यह उन नियमों व शर्तों के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, जिससे किसी भवन 
को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने और रख -रखाव हेतु उचित हो ; 


( xxviii) विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों एवं उद्देश्यों की संगति की दृष्टि से जो मान्य हो, उसके 

अनुरूप विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से को बेचने , 
विनिमय, पट्टा या अन्य तरीके से प्रबंधित करना ; 


( xxix ) निर्माण और समर्थन , कटौती और वार्ता, वचनपत्र नोट , विनियम बिल , चेक और अन्य विनिमेय 

उपस्कर आकर्षित और स्वीकार करना; 


( xxx ) विश्वविद्यालय के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की निधि को बढ़ाना 

और बांड पर उधार लेना ,बंधक, वचनपत्र नोट या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों की स्थापना 
या सम्पूर्ण अथवा विश्वविद्यालय की किसी संपत्ति और परिसम्पत्ति अथवा बिना किसी 
प्रतिभूति और मान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप करना ; 


9. 


सम्बद्धता के अवरोधक: 


1 ) विश्वविद्यालय को किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता देने का विशेषाधिकार नहीं 

होगा । 


2 ) 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसे अन्य नियामकनिकायों 
अथवा केन्द्र या राज्य सरकार , जैसा भी हो , के द्वारा पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही 
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विश्वविद्यालय अपने परिसर के अलावा कोई दूरवर्ती परिसर, अपतट परिसर, अध्ययन केन्द्र , 
परीक्षा केन्द्र झारखण्ड राज्य के अन्दर या बाहर शुरू कर सकेगा | 


3) 


दूरस्थ प्रणाली से पाठ्यक्रमों की शुरूआत केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा 
सरकार द्वारा स्थापित ऐसी नियामक संस्था की पूर्व स्वीकृति के बाद की जाएगी । 


10. 


आगंतुक (विजिटर ): 


1) 


___ 2) 


झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर ( आगंतुक ) होंगे । 
आगंतुक (विजिटर ) जब दीक्षांत समारोह में डिग्री (उपाधि ), डिप्लोमा, चार्टर, ओहदा (पदनाम ) 
और प्रमाण- पत्र प्रदान करने के लिए मौजूद रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता करेंगे । 


3 ) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित किसी संस्थान के शिक्षा के स्तर , 

अनुशासन, शिष्टाचार और समुचित क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगंतुक 
को विश्वविद्यालय के भ्रमण/दौरे का अधिकार होगा | 


विश्वविद्यालय के अधिकारी 


11 . विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे : 


b) 


कुलपति 


a) 
c) 


कुलाधिपति 
प्रति -कुलपति 
कुलसचिव 


निदेशक /प्रधानाचार्य 


मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी 


परीक्षा नियंत्रक 


छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष 


_ i) 


संकायाध्यक्ष 


j) 


कुलानुशासक और 


k ) 


विश्वविद्यालय में अन्य ऐसे अधिकारी जो परिनियम द्वारा घोषित किये जाएंगे । 


12 . कुलाधिपति: 


1) 


कुलाधिपति की नियुक्ति प्रवर्तक निकाय द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए आगंतुक 
( विजिटर ) के अनुमोदन के पश्चात् निर्धारित प्रक्रियाओं तथा एतद्संबंधी नियमों एवं शर्तों के 
अनरूप की जाएगी । कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् कुलाधिपति आगंतुक की सलाह के बाद 
प्रवर्तक निकाय द्वारा पुनर्नियुक्त किये जा सकेंगे । 


2 ) 


कुलाधिपति अपने कार्यालय पद के अधिकार से विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे | 
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3) 


कुलाधिपति शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब आगंतुक (विजिटर ) 
मौजूद नहीं रहेंगे तब उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करने 
हेतु दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे । 


4 ) 


कुलाधिपति अपने हाथ से लिखित व प्रवर्तक निकाय को संबोधित कर अपने पद से इस्तीफा 
दे सकते हैं । 


कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे , यथाः 


a) 


किसी भी जानकारी या अभिलेख की माँग करने ; 


कुलपति की नियुक्ति ; 
इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कुलपति को हटानेऔर 


c) 


d) 


इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियाँ । 


13. 


कुलपति: 


1 ) 


कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित 
योग्यताओं के अनुरूप करेंगे और ये पाँच साल की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। 
बशर्ते कि कुलपति पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् पाँच वर्ष के एक और कार्यकाल 
के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे । शर्त यह रहेगी कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति 
70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से, कार्यकाल के दौरान या विस्तारित कार्यकाल 
से सेवानिवृत हो जाएगा । 


2 ) 


कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी होंगे और 
विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथा 
विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों द्वारा लिए गए फैसलों पर अमल करेंगे । 


3) 


आगंतुक ( विजिटर ) और कुलाधिपति की गैर मौजूदगी में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 
की अध्यक्षता करेंगे । 


4) 


कुलपति यदि यह अनुभव करें कि किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वे 
विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
इस्तामोल कर सकते हैं और उस प्राधिकार को संबद्ध मामले में कृत कार्रवाई की जानकारी दे 
सकते हैं । 
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बशर्ते कि विश्वविद्यालय का प्राधिकार या विश्वविद्यालय की सेवा का अन्य 
व्यक्ति यदि कुलपति द्वारा कृत कार्रवाई से व्यथित है तो इस उप धारा के तहत इस 
निर्णय के संप्रेषित होने की तिथि के एक माह के भीतर कुलाधिपति के समक्ष अपील कर 
सकता है । कुलाधिपति , कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट, संशोधित या परिवर्तित 
कर सकते हैं । 


5 ) 


कुलपति ऐसी शक्तियों और इस तरह के अन्य कार्य निर्धारित दायरे में कर सकते हैं । 


14. कुलपति की पदच्युति : 


" 


पति को यदि किसी समय किसी जाँच के पश्चात आवश्यक लगे या प्रतीत हो कि 
कुलपतिः 


a ) 


इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के तहत प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन में विफल 
रहे हों ; अथवा 


विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्य किये हों, या 


विश्वविद्यालय के मामलों को सुलझाने में अक्षम हों, तो कुलाधिपति यह जानते हुए 
भी कि कुलपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, कारण बताते हुए निर्धारित तिथि से 
पद से इस्तीफा देने के लिए लिखित आदेश दे सकते हैं । 


2 ) उप धारा (1) के तहत विशेष आधार पर कार्रवाई के किसी प्रस्ताव की सूचना दिए बिना 
कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का एक समुचित 
अवसर कुलपति को दिया जाएगा | 


15 . 


__ प्रति -कुलपति : 


1 ) 


प्रति -कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा इस तरीके से और ऐसे कार्यों के लिए प्रदत्त व 
वर्णित शक्तियों के तहत की जा सकेगी | 


2 ) 


प्रति कुलपति उप धारा-1 के तहत नियुक्त एक प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा 
अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे । 


3) 


प्रतिकुलपति कुलपति को उनकी आवश्यकतानुसार उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता 
करेंगे । 


4 ) 


प्रतिकुलपति प्रवर्तक निकाय द्वारा निर्धारित राशि मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे । 
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16 . निदेशक/ निदेशकों /प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्यो: 


निदेशक / प्रधानाचार्य की नियुक्ति निर्दिष्ट ढंग से तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर की जा सकेगी। 


17 . 


कुलसचिव: 


1 ) 


कुलसचिव प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा परिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार 
नियुक्त किये जाएंगे । कुलसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता 
को धारण करेंगे । 


कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों, दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने , 
प्रमाण- पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा समझौता करने की शक्ति होगी तथा वे ऐसी दूसरी 
शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करेंगे जो उनके लिए निर्दिष्ट किया गया हो । 


3) 


कुलसचिव कार्यकारी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे लेकिन उन्हें 
मत देने का अधिकार नहीं होगा | 


18. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी: 


___ 1) 


प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार 
की जाएगी, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट हो । 


2 ) 


मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर 
सकेंगे जैसा कि परिनियम में निर्दिष्ट है । 


19. 


परीक्षा नियंत्रक : 


1 ) 


परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा परिनियम के अनुरूप 
कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा । 


परीक्षा नियंत्रक के दायित्व होंगेः 


a) 


परीक्षा को अनुशासित एवं कुशल तरीके से संचालित करना; 


b) 


सख्त गोपनीयता की दृष्टि से प्रश्न -पत्रों के चयन की व्यवस्था करना ; 


c) निर्धारित समय- सारिणी के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था 


करना; 
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परीक्षा-प्रणाली की निष्पक्षता और विषयनिष्ठता को उन्नत बनाने तथा विद्यार्थियों 
की योग्यता के सही आकलन की दृष्टि से बेहतर साधन अपनाने के लिए सतत् 
समीक्षा करना ; 


e) 


कुलपति के द्वारा समय- समय पर सौंपे गए उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना 
जो परीक्षा से संबंधित हों । 


20. 


अन्य अधिकारी: 


छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य 
अधिकारियों के दायित्व, शक्तियों और नियुक्ति का तरीका वैसा होगा, जैसा निर्दिष्ट किया गया हो । 


21. 


विश्वविद्यालय के प्राधिकारः 


विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा 


a ) 


शासी निकाय 


प्रबंधन बोर्ड 


अकादमिक परिषद् 


वित्त समिति 


योजना बोर्ड 


f) 


वैसे अन्य सभी प्राधिकार, जो अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये 
गये हों । 


22. 


शासी निकाय 


1) 


शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा 


a) 


कुलाधिपति; 


b ) 


कुलपति ; 


सरकार के सचिव, उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड अथवा 
उनका प्रतिनिधि ; 


d) 


प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे; 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 19 अप्रैल , 2017 


239 


e ) 


कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर से एक व्यक्ति , जो प्रबंधन और 
प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ के रूप में होंगे | 


f) 


कुलाधिपति द्वारा नामित एक वित्त विशेषज्ञ । 


2 ) 


शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार एवं मुख्य शासी निकाय होगा | इसकी 
निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथाः 


a ) 


नियम, परिनियम, अधिनियम अथवा अध्यादेश का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय 
के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं संचालित करना ; 


b ) 


विश्वविद्यालय के अन्य निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे नियमों , अध्यादेशों, 
कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो ; 


c) 


विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को अनुमोदित करना ; 


d) 


विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन हेतु विस्तृत नीतियों का निर्माण ; 


विश्वविद्यालय के विघटन के लिए प्रवर्तक निकाय को अनुशंसा करना, यदि संपूर्ण 
प्रयास के बाद भी विश्वविद्यालय ठीक ढंग से कार्य संपन्न करने की स्थिति में 
नहीं हो ; 


__ f) 


परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग करना । 


3) 


शासी निकाय की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम - से-कम तीन बार होगी । 


4 ) 


बैठक का कोरम चार होगाः 


बशर्ते उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार के सचिव 
या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों, जिसमें सरकारी नीतियों या 
निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों । 


23. 


प्रबंधन बोर्ड: 


(1) 


प्रबंधन बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों के योग से गठित होगा, यथा 


a) 


कुलपति ; 


सरकार के सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड 
अथवा उनके प्रतिनिधि ; 
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c) 


प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित शासी निकाय के दो सदस्य ; 


प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य, जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं ; 


0 


शिक्षकों के बीच से प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य ; 


f) 


कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक | 


प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कुलपति होंगे । 
प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियम में जैसा निर्दिष्ट है, के अनुरूप होगा । 


(3) 


( 4 ) 


प्रबंधन बोर्ड की बैठक का कोरम पाँच होगा; 


बशर्ते कि सरकार के सचिव, उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग , झारखंड 
सरकार अथवा उनकी अनुपस्थिति में निदेशक , उच्च शिक्षा, उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल 
विकास विभाग, झारखंड प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों; जिसमें सरकार की नीतियों/निर्देशों से 
संबंधित निर्णय लिये जाने हों । 


अकादमिक परिषद्: 


1 ) अकादमिक परिषद् कुलपति तथा वैसे सदस्यों के योग से बनेगा, जैसा परिनियम में 
निर्दिष्ट है । 


2) 


अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष कुलपति होंगे । 


3 ) आकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य अकादमिक निकाय होगी, जैसा कि 
अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों में प्रावधान है और यह विश्वविद्यालय की अकादमिक 
नीतियों का संयोजन तथा पर्यवेक्षण करेगी । 


4 ) 


अकादमिक परिषद् की बैठक का कोरम परिनियम के निर्देशों के अनुरूप होगा | 


25. वित्त समिति : 


1 ) वित्त समिति विश्वविद्यालय की मुख्य वित्तीय निकाय होगी, जो वित्त संबंधी 
मामलों की देख -रेख करेगी । 


2 ) 


वित्त समिति का संविधान , शक्तियाँ और कार्य निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप होंगे | 
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26. 


योजना बोर्ड: 


___ 1) 


योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि 
बुनियादी ढाँचा और अकादमिक समर्थन प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य 
परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है । 


2) योजना बोर्ड का संविधान, उसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उनकी शक्तियों एवं कार्यों का 
निर्धारण निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप होगा । 


27 . 


अन्य प्राधिकार: 


विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन , शक्तियाँ तथा कार्य निर्देशों के अनुरूप हो सकेगा | 


किसी प्राधिकार अथवा निकाय की सदस्यता के लिए अयोग्यता: 


कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के योग्य नहीं होगा , 
यदि वहः 


a ) 


यदि वह अस्वस्थ मानस का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया 


___ b) 


यदि अमुक्त दिवालिया है; 


c ) 


यदि नैतिक स्खलन का अपराधी पाया गया है; 


d ) किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए कहीं 
भी ,किसी रूप में दंडित किया गया है । 


29. रिक्तियाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकार अथवा निकाय के गठन या कार्यवाही को अमान्य नहीं 

करेंगी: 


विश्वविदयालय के किसी प्राधिकार की कार्यवाही सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं की जायेगी कि 
विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या संगठन की रिक्ति अथवा संविधान में कोई दोष है । 


30. 


समितियों का गठन: 


विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी शर्तों के साथ जो विशेष काम के लिए आवश्यक हों 
तथा जो परिनियमों द्वारा अनुमोदित हों, ऐसी समितियों का गठन कर सकेंगे । 
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परिनियम, अध्यादेश और विनियम 


31 . 


प्रथम परिनियम: 


1) 


इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुकूल 
पहलापरिनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी एक का निर्धारण करेगा, यथा 


a) 


विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों के लिए समय- समय पर गठन , 
शक्तियों और कार्यवाहियों का निर्धारण ; 


b ) 


कुलाधिपति , कुलपति की नियुक्ति की शर्तों और उनकी शक्तियों तथा अधिकारों 
का निर्धारण ; 


कुलसचिव और मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और 
शर्तों तथा उनकी शक्तियों और कार्य का निर्धारण ; 


अन्य अधिकारियों तथा शिक्षकों की नियुक्ति की पद्धति और शर्तों तथा शक्तियों 
और कार्य का निर्धारण; 


e) 


विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा- शर्तों का निर्धारण ; 


f) 


कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच किसी प्रकार के विवाद 
की स्थिति में मध्यस्थता की प्रक्रिया का निर्धारण ; 


मानद उपाधियाँ प्रदान करना; 


h) विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की अदायगी में छूट और छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप 

प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्धारण ; 


i) 


सीटों के आरक्षण के नियम सहित प्रवेश की नीति का निर्धारण; तथा 


j) विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क | 


2) 


विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और स्वीकृति हेतु 
राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा । 


विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित किए गए पहले परिनियम पर राज्य सरकार विचार करेगी 

और यथासंभव इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति , संशोधनों अथवा बिना 
संशोधन के जैसा वह आवश्यक समझे, देगी । 
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4 ) 


राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पहले परिनियमों पर विश्वविद्यालय अपनी सहमति 
संप्रेषितकरेगा, अथवा राज्य सरकार द्वारा उप धारा-3 के अंतर्गत किये गये किसी संशोधन 
या सभी संशोधनों को नहीं लागू करने पर कारण बतायेगा । राज्य सरकार विश्वविद्यालय 
के सुझावों को मान्य या अमान्य कर सकती है | 


5 ) 


राज्य सरकार ने पहले परिनियम को जिस रूप में अंततः स्वीकार किया है उसे शासकीय 
राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा । 


32. 


परवर्ती परिनियम: 


1) 


इस अधिनियम और इसके बाद बनाये गये नियमों, विश्वविद्यालय के परवर्ती परिनियमों में 
निम्नलिखित सभी या किसी एक के बारे में व्यवस्था दे सकता है, यथा 


a) 


विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारों का सृजन ; 


b ) 


लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ; 


विश्वविद्यालयों के प्रधिकारों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व ; 


नए विभागों का निर्माण और वर्तमान विभागों का उन्मूलन अथवा पुनर्गठन ; 


___ पदकों और पुरस्कारों का निर्धारण ; 


f) 


पदों के निर्माण और विलोपन की प्रक्रिया ; 


शुल्कों का पुनरीक्षण; 
h) विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या में बदलाव तथा 


i) 


अन्य सभी मामलों का परिनियम द्वारा निर्धारण , जो इस अधिनियम में वर्णित 
प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक हों । 


2) 


पहले परिनियम से इतर विश्वविद्यालय के परिनियमों का निर्माण शासी निकाय की 
सहमति से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा । 


उप धारा ( 2) के अंतर्गत निर्मित परिनियम को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा , 
जिसे वह स्वीकृत करेगी अथवा यदि आवश्यक समझे तो कुछ संशोधन के लिए परामर्श, 
परिनियम की प्रप्ति की तिथि से यथासंभव दो महीने के भीतर देगी । 
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राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर शासी निकाय विचार करेगा और परिनियमों 
में किये गये परिवर्तन के प्रति सहमति अथवा राज्य सरकार द्वारा सुझाये संशोधनों पर 
टिप्पणी के साथ उसे वापस कर देगा | 


राज्य सरकार शासी निकाय द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार करेगी तथा परिनियमों को 
बिना संशोधन अथवा संशोधनों के साथ स्वीकृत करेगी और इसे शासकीय राजपत्र में 
प्रकाशित करायेगी जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा । 


33. 


प्रथम अध्यादेश: 


1 ) 


इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों के तहत , प्रथम अध्यादेश 
सभी मामले या निम्नलिखित में से कोई एक अथवा सभी की व्यवस्था कर सकता है, यथा 
a) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और इस रूप में नामांकन ; 
b ) विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन हेतु पाठयक्रम 

का निर्धारण ; 


डिग्री, डिपलोमा , प्रमाण पत्र और अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य प्रदान करने हेतु न्यूनतम 
योग्यता; 


फेलोशिप, छात्रवृत्ति , वजीफा , पदक और पुरस्कार हेतु शर्ते; 
कार्यालय के नियमों और परीक्षण निकाय, परीक्षकों तथा मध्यस्थों की नियुक्ति के 
तरीके सहित परीक्षाओं का संचालन ; 


विभिन्न पाठयक्रमों की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमा के लिए विश्वविद्यालय 

द्वारा लिया जाने वाला शुल्क ; 
विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्ते; 
विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी प्रावधान ; 
___ विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन की उन्नति के लिए आवश्यकता अनुभव किये 

जाने पर किसी निकाय के सृजन , संयोजन और कार्य पर विचार ; 


उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ सहकारिता और सहयोग 
के तरीके ; 


ऐसे अन्य मामले जिनकी व्यवस्था अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत 


आवश्यक है । 
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2) 


3 ) 


विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद कुलाधिपति द्वारा 
बनाया जाएगा,जिसे अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा । 
उप धारा (2) के तहत राज्य सरकार कुलाधिपति द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर विचार करेगी 

और जहाँ तक संभव होगा इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर वह इसे स्वीकृत करेगी या 
इसमें संशोधन हेतु सुझाव भी देगी । 


4 ) 


कुलाधिपति अध्यादेश के संदर्भ में दिये गये संशोधन के सुझावों को शामिल करेंगे अथवा 
राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझावों को शामिल नहीं करने के कारण बताते हुए प्रथम 
अध्यादेश को वापस भेजेंगे । यदि कुछ हो तो राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के बाद 
कुलाधिपति की टिप्पणी पर विचार करेगी और संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के 
विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी , 
और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा | 


34. 


परवर्ती अध्यादेश: 


1) 


सभी प्रथम अध्यादेशों के अलावा अन्य अध्यादेश अकादमिक परिषद द्वारा बनाये जाएँगे जो 
शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु 
प्रस्तुत किये जाएंगे । 


2 ) 


उपधारा (1) के तहत अकादमिक परिषद् द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर जहाँ तक संभव हो 
राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के दो माह के भीतर विचार करेगी और इसे स्वीकृत कर सकती 
है या इसमें संशोधन हेतु सुझाव दे सकेगी । 


3) 


अकादमिक परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझावों के अनुरूप अध्यादेशों को संशोधित 
करेगी या सुझावों को राज्य सरकार को पुनः उसे वापस सौंपेगी, यदि कोई हो । राज्य 
सरकार अकादमिक परिषद् की टिप्पणी पर विचार करेगी और अध्यादेशों को संशोधन के 
साथ या बिना संशोधन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि 
से प्रभावी हो जाएगा । 


35. 


विनियम : 


ऐसे प्रत्येक प्राधिकार और ऐसे प्राधिकार द्वारा बनायी गयी समितियों के लिए शासी निकाय की पूर्व 

स्वीकृति से विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम के अनुकूल नियम, परिनियमों और 
अधोलिखित अध्यादेशों के संगत विनियम बना सकेंगे । 
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36. 


निर्देश देने के राज्य सरकार के अधिकार: 


1 ) शिक्षण के स्तर , परीक्षा और शोध तथा विश्वविद्यालय से संबंद्ध किसी अन्य मामले में राज्य 

सरकार ऐसे लोगों, जिन्हें वह उपयुक्त समझती है, के द्वारा मूल्यांकन करा सकेगी । 


2 ) 


ऐसे मूल्यांकन के आधार पर सुधार के लिए राज्य सरकार अपनी अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय 
को संप्रेषित करेगी । विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपाय और प्रयत्न करेगा ताकि इन 
अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके | 


3) 


यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की गयी अनुशंसा का 
पालन करने में उचित समयावधि में विफल रहता है तो राज्य सरकार उसे ऐसा निर्देश दे 
सकेगी जैसा वह उपयुक्त समझे । राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन 
विश्वविद्यालय अविलंब करेगा । 


विश्वविद्यालय की निधियाँ 


37. 


स्थायी निधि: 


1 ) 


उदेदश्य- पत्र में निर्दिष्ट राशि के साथ प्रवर्तक निकाय विश्वविद्यालय के लिए एक स्थायी 
कोष की स्थापना करेगा । 


2) 


विश्वविद्यालय के इस अधिनियम का अनुपालन तथा अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों 
के अनुसार संचालन को सुनिश्चित करने हेतु स्थायी निधि का उपयोग जमानत जमा राशि 
के रूप में होगा । यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रवर्तक निकाय इन अधिनियम, परिनियमों और 
अध्यादेशों के अनुकूल प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है तब राज्य सरकार को यह पूरी 
राशि अथवा इसका एक हिस्सा/ अंश जब्त कर लेने का अधिकार होगा | 


3 ) 


विश्वविद्यालय इस स्थायी कोष से हुई आमदनी का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत 
ढाँचे के विकास के लिए कर सकेगा, विश्वविद्यालय के दिनानुदिन व्यय के लिए नहीं । 


4) 


विश्वविद्यालय के विघटन तक स्थायी कोष की राशि ऐसे साधनों में निवेशित की जाएगी 
जैसा सरकार दवारा निवेश हेतु निर्देशित किया जाएगा । 


दीर्घावधि की प्रतिभूति की स्थिति में , प्रतिभूतियों का प्रमाण- पत्र सरकार के सुरक्षित संरक्षण 
में रखा जाएगा और व्यक्तिगत जमा खातों के ब्याज को सरकारी खजाने में जमा किया 
जाएगा । शर्त यह है कि सरकार के आदेश के बिना यह राशि निकाली नहीं जा सकेगी । 
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38. 


सामान्य निधि : 


विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा, जिसे सामान्य कोष कहा जाएगा, जिसमें 
निम्नांकित राशियाँ जमा होंगी: 


a) 


विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क ; 


b ) 


प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त कोई भी राशि ; 


c ) 


अपने लक्ष्य -सिद्धि के क्रम में विश्वविदयालय के किसी भी उपक्रम, यथा - परामर्श 
आदि से प्राप्त कोई भी राशि ; 


d ) 


न्यासों, वसीयतों, दान , वृत्तिदान और किसी भी अन्य प्रकार का अनुदान तथा 


e ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सारी धनराशि | 


2 ) 


सामान्य कोष का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जाएगा, यथा - 


a ) 


इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों और शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के 
साथ विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋण तथा उसके ब्याज के भुगतान हेतु ; 


b ) 


विश्वविदयालय की परिसंपतियों के रख -रखाव हेत ; 


धारा 7 एवं 8 के अंतर्गत विनिर्मित निधियों के लेखा- परीक्षण के लिए भुगतान किया 
गया शुल्क ; 


d ) 
e ) 


विश्वविद्यालय के पक्ष अथवा विपक्ष में दायर वादों पर हुए खर्च के निष्पादन हेतु; 
अधिकारियों , कर्मचारियों, शिक्षकों एवं शोध- अधिकारियों के वेतन , भत्ते, भविष्य -निधि 
अंशदान , ग्रैच्यूटी और अन्य सुविधाओं के भुगतान हेतु ; 


f) 


शासी निकाय, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और अन्य प्राधिकारों तथा प्रवर्तक 
निकाय के अध्यक्ष अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये यात्रा-व्यय एवं 

अन्य भत्तों के भुगतान हेतु ; 
g) फेलोशिप, निःशुल्क शिक्षण, छात्रवृत्तियों , असिस्टेंटशिप तथा समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग 

के छात्रों को दिये गये पुरस्कारों और शोध सहायकों , प्रशिक्षुओं अथवा जैसी स्थिति हो 
अधिनियमों, परिनियमों और नियमों के अनुकूल किसी भी अर्हता प्राप्त विद्यार्थी के 
भुगतान हेतु; 
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h ) 
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अधिनियम के प्रावधानों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अनुपालन में 
विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गयी किसी भी राशि के भुगतान हेतु ; 


प्रवर्तक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना और इस संदर्भ में किये गये 
निवेशों की मूल लागत , जो समय - समय पर भारतीय स्टेट बैंक के ऋण प्रदान की 
दर से अधिक नहीं हो , के भुगतान के लिए | 


इस अधिनियम के परिनियमों, नियमों, अध्यादेशों के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा 
किये गये व्यय के भुगतान हेतु ; 


किसी संस्थान द्वारा विशेष सेवा देने के दायित्व, विश्वविद्यालय को प्रबंधन- सेवा 
सहित शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत ऐसे व्ययों अथवा संबंद्ध 
अन्य कार्यों के भुगतान हेतु; 


बशर्ते कि कुल आवर्ती व्यय और उस वर्ष के लिए निर्धारित अनावर्ती व्यय 
जैसा शासी निकाय द्वारा निश्चित किया गया है, से अधिक व्यय बिना शासी 
निकाय की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा | 


लेखा, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन 


39. 


वार्षिक प्रतिवेदन : 


विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य 
मामलों समेत, विश्वविद्यालय द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम शामिल होंगे और 
इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा | 


40 . 


अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन : 


1) 


विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा बैंलेस शीट सहित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया 
जाएगा और वार्षिक लेखा का अंकेक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा 
इस उद्देश्य से नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा कराया जाएगा और आर्थिक चिठ्ठा राज्य सरकार 
द्वारा नियुक्त अंकेक्षक के द्वारा जांचा/ सत्यापित किया जायगा | 


2 ) 


वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होगी । 
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विश्वविद्यालय को समेटना 


41. विश्वविद्यालय का समापनः 


1 ) 


यदि प्रवर्तक निकाय विधि सम्मतढंग से इसके गठन तथा निगमीकरण के प्रावधानों के 
अन्तर्गत स्वयं को भंग करना चाहे तो इसकी सूचना कम से कम छह महीने पहले राज्य 
सरकार को देनी होगी । 


राज्य सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी) प्राप्त करने के पश्चात्, जैसी आवश्यकता होगी 
उसके अनुरुप भंग किये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय के प्रशासन की व्यवस्था प्रवर्तक 
निकाय के विघटन के बाद आखिरीसत्र के विद्यार्थियों, जो विश्वविद्यालय में नामांकित हैं , के 
पाठ्यक्रम पूरा होने तक करेगी और सरकार प्रवर्तक निकाय के स्थान पर विश्वविद्यालय के 
संचालन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी, जिसे प्रवर्तक निकाय के अधिकार , 
कर्तव्य और कार्य सौंपे जाएँगे, जैसा इस अधिनियम में वर्णित है । 


42. विश्वविद्यालय का विघटन: 


a ) 


प्रवर्तक निकाय यदि विश्वविद्यालय को भंग करने की इच्छा रखता है, तो उसे राज्य सरकार 
को एतद्-संबंधी सूचना निर्धारित तरीके से देनी होगी । राज्य सरकार द्वारा यथोचित विचार 
के पश्चात् निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय को विघटित किया जा सकेगा । 


बशर्ते कि विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जब तक कि नियमित 
पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है और उन 
सबको डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा अथवा जिस तरह के विषय हों , प्राप्त हो जाएँ । 


b ) 


जैसा कि तरीका निर्धारित है विश्वविद्यालय का विघटन होने पर उसकी सभी संपतियाँ और 
देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित होंगी । 


c) 


उप- धारा (1) के तहत राज्य सरकार यदि विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लेती 
है , तो निर्धारित तरीके से समान उद्देश्य वाली सोसाइटियों में विश्वविद्यालय के विघटन तक 
उप - धारा (1) के प्रावधानों के तहत इसके शासी निकाय की शक्तियाँ निहित कर सकेगी । 


43 . विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ: 


1) 


राज्य सरकार की यदि यह राय है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियमों, नियमों, परिनियमों 
अथवा अध्यादेशों में से किसी का उल्लंघन किया है और वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु 
प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो गयी है, तो वह विश्वविद्यालय को कारण 
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बताओ सूचना जारी कर पैंतालीस दिनों के भीतर इस आशय का उत्तर मांगेगी कि क्यों नहीं 
एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाय । 


2 ) 


विश्वविद्यालय द्वारा उपधारा (1) के अंतर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये उत्तर से यदि 
राज्य सरकार संतुष्ट है कि इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के किसी भी 
प्रावधान का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है अथवा इस अधिनियम के द्वारा दिये गये 
निर्देशों के प्रतिकूल वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन है तो वह ऐसी जाँच करायेगी, जिसे 
वह आवश्यक समझे । 


3 ) 


उप- धारा ( 2) के तहत राज्य सरकार ऐसी किसी जाँच के उद्देश्य से जाँच - अधिकारी या 
अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जो किसी भी आरोप पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे । 


4 ) 


उप -धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शक्तियाँ होंगी 
जो दीवानी अदालत द्वारा दीवानी वाद के मामलों की सुनवाई के दौरान दीवानी प्रक्रिया , 
1908 में प्रदत्त हैं , यथा 


a) 


किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी हाजिरी को अनिवार्य करने और शपथ दिलाकर 
उनकी जाँच करना; 


b) 


प्रमाण के लिए आवश्यक खोज और ऐसे दस्तावेज या दूसरी अन्य सामग्री प्रस्तुत 
करने का निर्देश देना ; 


c) 


किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगाना | 


5 ) 


___ उप -धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के 
बाद यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के प्रावधान के सभी 
अथवा किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों का 
उल्लंघन किया है अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों का उल्लंघन किया है या वित्तीय कु 
प्रबंधन और कुशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में ऐसी हो गयी है कि उसके अकादमिक 
स्तर पर प्रश्न -चिह्न खड़ा हो गया हो, तो सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है । 


6 ) 


उप -धारा (5) के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम के तहत बनाये गये शासी निकाय 
अथवा प्रबंधन बोर्ड के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और तब तक विश्वविद्यालय की 
गतिविधियों का संचालन करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र 
अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और उन्हें डिग्रियाँ या डिप्लोमा न दे दी जायँ । 
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7) 


आखिरी सत्र को डिग्रियाँ या डिप्लोमा या जैसी स्थिति हो , के प्रदान के बाद प्रशासक इस 
आशय की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा | 


उप- धारा (7) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित कर 
देगी और विश्वविद्यालय के विघटन के बाद इसकी सारी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ 
प्रवर्तक निकाय में निहित हो जाएंगी । 


अन्यान्य 


44. नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति : 


1) 


इस अधिनियम के उद्देश्यों के निर्वहन के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके 
राज्य सरकार नियम बनाएगी । 


2 ) 


H 


राज्य विधानमंडल के समक्ष इस धारा के अंतर्गत बनाये गये सारे नियमों को कम से कम 
30 दिनों के लिए रखा जाएगा और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि वह इसका 
निरसन कर दे अथवा अपेक्षित परिवर्तन कर दे अथवा ऐसे परिवर्तन जिसे विधानमंडल के 
उसी सत्र में या उसके ठीक बाद वाले सत्र में किया गया हो । 


45. विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का समापन : 


इस अधिनियम अथवा परिनियम में किसी बात के होते हुए भी अंगीभूत महाविद्यालयों 
अथवा विश्वविद्यालय की अनुसूची में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के लागू होने के तुरत पहले कोई 
भी अध्ययनरत विद्यार्थी या जो इस विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने का 
अधिकारी था उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों के 
शिक्षण , प्रशिक्षण और परीक्षा की जिम्मेदारी संबद्ध विश्वविद्यालय पर तब तक होगी जैसा निर्दिष्ट 
किया गया हो । 


46. 


कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति : 


1 ) 


यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कठिनाई उपस्थित हो रही हो तो 
शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों 
को ध्यान में रखते हुए कठिनाइयों को शीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी । । 


बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्षों के बाद उप धारा (1) के अंतर्गत ऐसा 
कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा | 


2) 


इस अधिनियम के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश को अविलंब राज्य विधानमंडल के समक्ष 
रखा जाएगा | 
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अनुसूची - ए (A) 


( 1) 


एकल प्रभाव- क्षेत्र के लिए मुख्य परिसर में कम से कम 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना होगा और 
बहु प्रभाव क्षेत्र के लिए 25 एकड़ , जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना के दो वर्षों के अन्दर करना 
होगा । एकीकृत कैंपस में प्रेक्षागृह, कैफेटेरिया , छात्रावास इत्यादि ऐसी सुविधायें हो सकती हैं , अतः 
जमीन की आवश्यकता में तदनुसार बदलाव हो सकता है । 


( 2 ) 


न्यूनतम एक हजार वर्ग मीटर का प्रशासकीय भवन , शैक्षिक भवन , जिसमें पुस्तकालय, व्याख्यान 
कक्ष, प्रयोगशालाएँ हों वह अल्पतम 10 हजार वर्ग मीटर की होंगी, शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय 
व्यवस्था , अतिथि गृह , छात्रावास जिसे क्रमशः इतना बढ़ाया जायेगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 
का कम से कम 25 प्रतिशत उसमें रह सके, ऐसा अस्तित्व में आने के तीन वर्षों के भीतर करना 
होगा । अगर विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम कराता है तो उसके लिए वैधानिक 
निकाय द्वारा किये गये मानकों तथा मानदंडों को स्वीकार करना होगा । राज्य सरकार द्वारा 
निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यमान संस्थान विस्तार / पुनरूद्धार/ पुनर्रचना करेगा । 
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उद्देश्य एवं हेतु 


राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा की 
गयी प्रतिबद्धता के आलोक में , जिसके द्वारा सकल नामांकन अनुपात जो कि 15.4 प्रतिशत 
( 2014- 15) है, को वर्ष 2022 तक 32 प्रतिशत करना, उच्च शिक्षा की पहुंच तथा गुणवत्ता बढ़ाना तथा 
कमजोर वर्ग एवं बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड राज्य में निजी 
विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मॉडल दिशा-निर्देशों को सकल्प संख्या- 1312 दिनांक 
1 सितम्बर , 2014 को निर्गत किया गया है । 


निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों का विभाग द्वारा जांचोपरांत यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि वाई . बी. एन . विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम गठित 
किया जाय । 


अतः यह विधेयक , 


डा० नीरा यादव , 


भार साधक सदस्य 


बिनय कुमार सिंह , 


प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 
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झारखण्ड विधान सभा सचिवालय | 


अधिसूचना 
2 फरवरी, 2017 ई० | 


संख्या -वि०स०वि०- 06 / 2017-1221 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान 
सभा में दिनांक 2 फरवरी, 2017 को परःस्थापित हुआ था , झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा 
कार्य संचालन नियमावली के नियम - 68 के अंतर्गात उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया 
जाता है | 


विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अंत में दिखलाया गया है 

और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में 
दिया हुआ है प्रकाशित करें | 


बिनय कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


अरका जैन विश्वविद्यालय विधेयक , 2017 | 

( वि०स०वि० - 05/ 2017} 
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(वि०स०वि०- 05/ 2017 
अरका जैन विश्वविद्यालय विधेयक , 2017 


प्रस्तावना 


झारखण्ड राज्य में अरका जैन विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समावेश के लिए और उससे सम्बद्ध 
एक निजी विश्वविद्यालय के आनुषंगिक मामलों की स्थिति प्रदान करने हेतु एक विधेयक ; 


जबकि यह समयोचित है कि कर्नाटक से सृजित एवं पंजीकृत अरका एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट 
( द जे० जी० आइ० ग्रुप ) मुख्य कार्यालय - 091/2 डॉ० ए० एन० कृष्णा राव रोड, भी० भी० पुरम ,बंगलोर 
560004, क्षेत्रीय कार्यालय-डी०- 28 , दानिष ऑर्केड , ओपोजिट-एशियन इन हॉटल, धधकीडीह, पो०-विष्टुपुर , 
जमशेदपुर - 831001 (पंजीयन संख्या-बी०एस०जी० -4-00138 -2009-10 दिनांक 21 नवम्बर , 2009) द्वारा 
प्रायोजित अरका जैन विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड की स्थापना तथा समावेशन और उसके अनुरूप निजी 
विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु और उससे संबद्ध आनुषंगिक मामलों के संदर्भ में आवश्यक है । 


एतद्द्वारा भारतीय गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में झारखण्ड विधान - सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में 
अधिनियमित किया जाता हैः 


प्रारंभिक 


1. 


संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः 


1 ) 


यह विधेयक " अरका जैन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017" कहा जाएगा । 


2 ) 
3) 


इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा | 
यह उस तिथि से प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना 
जारी कर नियत किया जाय । 


2. 


परिभाषा: 


अगर इस अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित / आवश्यक होः 


a ) 


अकादमिक परिषद् का अर्थ है विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् जैसा कि अधिनियम 
की धारा- 24 में वर्णित है ; 


b ) 
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वार्षिक प्रतिवेदन का आशय है विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जैसा अधनियम की 
धारा - 39 में संदर्भित है; 


प्रबंधन बोर्ड का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा - 23 के तहत गठित विश्वविद्यालय का 
प्रबंधन बोर्ड; 


d) 


परिसर का आशय है विश्वविद्यालय का पूर्ण क्षेत्रफल जहाँ यह अवस्थित है; 
कुलाधिपति से आशय है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो इस अधिनियम की धारा-12 के 
अधीन नियुक्त हों ; 


मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी का अर्थ है विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा 
पदाधिकारी जो अधिनियम की धारा -18 के अधीन नियुक्त हों ; 


g 


___ परीक्षा नियंत्रक का अर्थ है विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, जिनकी नियुक्ति अधिनियम 

की धारा-19 के अधीन हुई हो ; 


____ अंगीभूत महाविद्यालय से आशय है वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थान जो विश्वविद्यालय 

द्वारा संपोषित हों ; 


कर्मचारी’ से आशय है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी; इसके अन्तर्गत 
विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी समाहित हैं ; 


___ स्थायी निधि का अर्थ है विश्वविद्यालय की स्थायी निधि जिसकी स्थापना अधिनियम की 

धारा- 37 के तहत हुई हो ; 


संकाय से आशय है समान अनुशासनों के अकादमिक विभाग ; 


शुल्क का आशय है विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से उगाही गयी राशि, जो किसी 
पाठ्यक्रम तथा उससे संबंधित हो ; 


m) सामान्य निधि से आशय है विश्वविद्यालय की सामान्य निधि, जिसकी स्थापना अधिनियम 

की धारा-38 के अन्तर्गत हुई हो ; 


n) 


शासी निकाय का अर्थ है विश्वविद्यालय का शासी निकाय , जिसका गठन अधिनियम की 
धारा-22 के तहत हुआ हो ; 


०) 


राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्से आशय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् , 
बेंगलुरू , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था ; 
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p) 


और 


विहित / नियत का अर्थ है इस अधिनियम के तहत विहित/नियत परिनियम 
नियमावली ; 


‘प्रति -कुलपति का अर्थ है विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति , जिनकी नियुक्ति अधिनियम की 
धारा - 15 के तहत हुई हो ; 


कुलसचिव का अर्थ है विश्वविद्यालय के कुलसचिव, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-17 
के तहत हुई हो; 


नियंत्री निकाय का आशय है भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के अकादमिक स्तर के 
सुनिश्चयन हेतु मानकों एवं शर्तों के निर्धारण के लिए स्थापित निकाय , यथा -विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् , राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् , 
भारतीय चिकित्सा परिषद , बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय 
मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् , भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, 
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद् आदि तथा इसके अलावा सरकार अथवा कोई वैसा 
निकाय , जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया हो ; 


+ 


नियमावली से आशय है इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली ; 


s 


अनुसूची का अर्थ है इस अधिनियम के तहत संलग्न अनुसूची; 


< 


विश्वविद्यालय से संबंधित प्रवर्तक निकाय का अर्थ है: 


___ i) 


सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत कोई संस्था, अथवा 


___ii) 


इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अधीन पंजीकृत कोई लोक न्यास, अथवा 


iii) 


किसी राज्य की विधि के अनुरूप पंजीकृत कोई संस्था या न्यास | 


६ 


‘ राज्य सरकार से आशय है झारखण्ड की राज्य सरकार; 


४ 


परिनियम अध्यादेश और विनियम का क्रमशः आशय है, परिनियम , अध्यादेश और 
विनियम जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित हों ; 


< 


विश्वविद्यालय के विद्यार्थी का अर्थ है विश्वविद्यालय में उपाधि , डिप्लोमा अथवा 
विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अन्य अकादमिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु एक पाठ्यक्रम 
में नामांकित व्यक्ति, जिसमें शोध -उपाधि भी शामिल है ; 
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शिक्षक से आशय है प्रोफेसर , एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा इस तरह के 
अन्य व्यक्ति , जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था 
में निर्देशित करने (शिक्षण) अथवा शोधकार्य संचालन हेतु हुई हो , इसके तहत अंगीभूत 
महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य भी सम्मिलित हैं , जिनकी संपुष्टि 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत हुई हो ; 


aa) 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आशय है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 
1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; 


ab) 


विश्वविद्यालय का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत झारखण्ड में स्थापित अरका जैन 
विश्वविद्यालय; 


कुलपति से आशय है विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम की 
धारा-13 के तहत हुई हो; 


ad) 


विजिटर / अतिथि / आगंतुक से आशय है विश्वविद्यालय के विजिटर / अतिथि/ आगंतुक यथा 
इस अधिनियम की धारा- 10 में वर्णित है । 


3. 


विश्वविद्यालय की स्थापना: 


( 1) विश्वविद्यालय की स्थापना अरका जैन विश्वविद्यालय के नाम से होगी । 


(2 ) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत होगा तथा यह गम्हरिया , 

सरायकेला- खरसावाँ में अवस्थित होगा | 


प्रवर्तक निकाय को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के बाद ही 
विश्वविद्यालय का संचालन आरंभ किया जायेगा । 


( 4) 


इस अधिनियम की अनुसूची ए में सम्मिलित शर्तों को विश्वविद्यालय निर्धारित समयावधि 
में पूरा करेगा । 


( 5 ) 


विश्वविद्यालय के शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद् , कुलाधिपति , कुलपति , प्रति 
कुलपति , कुलसचिव, शिक्षक , मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी यासदस्य 
या प्राधिकारी एतद्द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से गठित निकाय बनाएंगे जब तक वे इस 
पद पर है अथवा उनकीसदस्यता बनी रहेगी । 
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( 6) विश्वविद्यालय एक असम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेंगे और वे किसी भी 

महाविद्यालय या संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों को उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा और प्रमाण 
पत्र प्रदान करने हेतु सबद्धता नहीं दे सकेंगे । 


प्रवर्तक निकाय के अंगीभूत महाविद्यालय और संस्थान, जो सम्बद्धता प्राप्त हैं और 
विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं वे इस अधिनियम के प्रभावी होने के 
साथ ही उस विश्वविद्यालय से असम्बद्ध हो जाएंगे, उनकी ऐसी सुविधाएँ इस अधिनियम के 
लागू होने के साथ समाप्त हो जाएंगी और अरका जैन विश्वविद्यालय के प्रवर्तक निकाय 

द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के साथ ऐसे महाविद्यालय और संस्थान उस अरका जैन 
विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय या संस्थान बन जाएंगे । 


( 8) 


अरका जैन विश्वविद्यालय नाम से एक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के 
अनुरूप उसके पास सतत् पद-प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा प्रमाणन की शक्ति होगी, 
सम्पति ग्रहण करने व उस पर आधिपत्य रखने, उसे अनुबंध/ संविदा पर देने अथवा कथित 
नाम से वाद चलाने के अधिकार होंगे या जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा । 


( 9 ) 


विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान अथवा 
वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे | 


बशर्ते कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अनुदान या अन्य तरीके से वित्तीय सहायता 
दे सकती हैः 


a ) 


शोध विकास और अन्य गतिविधियों के लिए जैसे राज्य सरकार के अन्य संगठनों को 
वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है अथवा 


b) 


विशिष्ट शोध अथवा कार्यक्रम आधारित कोई गतिविधि 


विश्वविद्यालय की सम्पति एवं इसके अनुप्रयोग: 


( 1) विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर भूमि और अन्य चल एवं अचल सम्पतियाँ, जो 

झारखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय के उद्देश्य (पूर्ति ) के लिए अधिग्रहित, सृजित , व्यवस्थितया 
निर्मित की जाती हैं , वे विश्वविद्यालय में निहित होंगी । 


( 2) विश्वविद्यालय द्वारा भूमि , भवन और अन्य अधिग्रहित सम्पतियाँ किसी अन्य उद्देश्य के 

लिए इस्तेमाल नहीं होंगी सिवा जिस उद्देश्य के लिए वे अधिग्रहित की गयी हैं । 
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विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल सम्पतियों का प्रबंधन शासी निकाय द्वारा विनियमों 
में प्रदत्त रीति के अनुरूप किया जायेगा | 


( 4) 


उप धारा-(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नाम से हस्तांतरित सम्पति को विश्वविद्यालय 
के विघटन अथवा समापन के फलस्वरूप निर्धारित ढंग से नियमावली में वर्णित तरीके से 
प्रयुक्त किया जाएगा । 


5 . 


विश्वविद्यालय के निर्बंधन/अवरोध और बाध्यताएँ: 
1) विश्वविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यथा- अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा - शास्त्र , 

प्रबंधन आदि के लिए शिक्षण- शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार । 
द्वारा अधिसूचित समय-समय पर नियामक निकाय, जैसा वह उचित समझेगी, के पर्यवेक्षण 
में किया जाएगा । 


2 ) 


विश्वविद्यालय में नामांकन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा । विश्वविद्यालय में 
नामांकन की योग्यता का निर्धारण प्राप्तांक या अर्हता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड और पाठ्येतर 
और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों अथवा राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय या 
विश्वविद्यालयों के संगठन या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा समान पाठ्यक्रमों 
के लिए संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर किया जाएगा | 


बशर्ते कि विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में 
नामांकन नियंत्री निकाय के प्रावधानों दवारा शासित/नियमित हो । 


निर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय कोशिक्षण 
शुल्क में पूरी क्षमता के कम से कम पाँच प्रतिशत को मेधा छात्रवृति की अनुमति देनी 
होगी । निर्धनता तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की कसौटी का निर्धारण राज्य सरकार 
द्वारा समय- समय पर किया जा सकेगा । 


4 ) 


विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत सीटों पर झारखण्ड राज्य 
के अधिवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान विश्वविद्यालय को करना 
होगा। सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय- समय पर जारी 
आदेशों के द्वारा किया जायेगा | 


5 ) 


विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर पदों के कम से कम पचास 
प्रतिशतशिक्षकेतर पदों को झारखण्ड राज्य के अधिवासी लोगों के लिए आरक्षित करने का 
प्रावधान रखना होगा । सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय 
समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा | 
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6 ) 


विश्वविद्यालय को अकादमिक स्तर को बनाये रखने के लिए यथेष्ट / पर्याप्त संख्या में 
शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन 
शिक्षकों या अधिकारियों की योग्यता प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानक से 
निम्न न हो । 


7) 


विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम सूचनाएँ विद्यार्थियों एवं अन्यपणधारियों 
के हित में सार्वजनिक करनी होगी, जैसे कि संचालित पाठ्यक्रम , अलग- अलग कोटि ( श्रेणी) के 
तहत सीटें , शुल्क एवं अन्य परिव्यय, प्रदत सहूलियतें एवं सुख सुविधाएँ, उपलब्ध 
संकाय/प्राध्यापक वर्ग एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ । 


8) 


परिनियमों में वर्णित रीति के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उपाधि , 
डिप्लोमा प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्य से दीक्षांत समारोह आयोजित कर सकेगा । 


9 ) 


विश्वविद्यालय को स्थापना के पाँच वर्षों के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् 
( NAAC) से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा और भारत सरकार की अन्य नियामकसंस्थाएँ, जो 
विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध हैं , के द्वारा प्रदत्त ग्रेड की सूचना 
राज्य सरकार को देनी होगी । विश्वविद्यालय को समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन का 
नवीकरण कराना होगा । 


10) 


इतना होते हुए भी इस अधिनियम की अनुसूची A में उल्लिखित शर्तों और भारत सरकार 
की नियामक संस्थाओं के नियमों, विनियमों, मानदण्डों आदि का इन संस्थाओं द्वारा 
प्रदत्त सहूलियतों था सहयोग व कर्तव्यों के निष्पादन एवं कार्य को जारी रखने के लिए 
उन संस्थाओं को जैसी आवश्यकता होगी, विश्वविद्यालय के लिए इनका अनुपालन बाध्यकारी 
होगा । 


6. 


विश्वविद्यालय के उद्देश्य : 


विश्वविद्यालय का उद्देश्य अनुदेशनात्मक, शोध तथाप्रसार एवं ऐसी अधिगम की शाखाओं के 

द्वारा जैसा वो उपयुक्त समझे, ज्ञान तथा कौशलों को बढ़ाना तथा विस्तार करना होगा और 
विश्वविद्यालय यह प्रयत्न करेगा कि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को निम्नलिखित के लिए 
आवश्यक माहौल तथा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायें: 


___ पाठ्यक्रम का मुख्य शिक्षा में पुनर्निर्माण एवं नवाचार ,शिक्षण के नवीन तरीके, प्रशिक्षण तथा 

अधिगम ऑनलाइन अधिगम सहित , सम्मिश्रित अधिगम , सतत् शिक्षा एवं अन्य तरीके तथा 
एकीकृत एवं व्यक्तित्व का हितकर विकास ; 
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विविध अनुशासनों में अध्ययन ; 


अंतर अनुशासनिक अध्ययन ; 


राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक समता तथा अन्तरराष्ट्रीय मेल मिलाप एवं 
नीतिशास्त्र । 


7. 


विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग,रंग, पंथ, अथवा मत से परे सबके लिए खुला होगा: 


किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य 
प्राधिकार की सदस्यता से अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य 
पाठ्यक्रम में नामांकन से लिंग, मत , वर्ग, जाति, जन्म के स्थान और धार्मिक विश्वास अथवा 
राजनीतिक या अन्य मतवाद के आधार पर पक्षपात या भेदभाव कर वंचित नहीं किया जाएगा । 


8. 


विश्वविद्यालय के कार्य एवं शक्तियाँ: 


(i) 


विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन , इसके अंगीभूत महाविद्यालयों का प्रशासन एवं 
प्रबंधन तथा शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण के केन्द्रों का विस्तार एवं सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम । 
एवं ई- लर्निंग के विस्तार एवं पहुँच को इसके झारखण्ड राज्य में अवस्थित परिसर में 
संचालन व प्रबंधन ; 


विज्ञान ,प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा- शास्त्र, प्रबंधन, वाणिज्य , विधि, फार्मेसी, 
स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में शोध, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण- प्रशिक्षण, 
सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई- लर्निंग के संसाधनों को उपलब्ध कराना ; 


(iii) 


शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में नवाचारी प्रयोग, राष्ट्रीय एवं 
अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग एवं वैसी संस्थाओं को संयुक्त कार्यक्रमों का प्रस्ताव 
देना जिससे शिक्षा के वितरण एवं अन्तरराष्ट्रीय मानकों को विकसित एवं प्राप्त करने में 
निरंतरता रहे ; 


(iv ) शिक्षा प्रदान करने में लचीलेपन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं प्रणाली में 

इलेक्ट्रानिक एवं दूरस्थ अधिगम विहित करना ; 


( v) परीक्षा का आयोजन तथा किसी व्यक्ति के नाम विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों के साथ 

उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण - पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना अथवा 
विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि , डिप्लोमा या प्रमाण- पत्र और अन्य अकादमिक 
विशिष्टता या नाम को वापस लेना; 
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( vi) फेलोशिप (शिक्षावृत्ति ), छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार स्थापित एवं प्रदान करना; 


( vii ) परिनियम में वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान करना; 


(viii ) उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहायता के लिए स्कूल , केन्द्र, संस्थान, महाविद्यालय की 

स्थापना और विश्वविद्यालय के मतानुसार कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन ; 


( ix) विश्वविद्यालय के मतानुसार शिक्षा प्रदान करने व प्रयोजनों के प्रोत्साहन के लिए किसी 

महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान को अंगीभूत महाविद्यालय घोषित करना या नये अंगीभूत 
महाविद्यालय , केन्द्र , संस्थान की स्थापना करना ; 


(x) 


शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण , प्रकाशन एवं पुनरूत्पादन हेतु प्रबंधन 
एवं प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन ; 


( xi ) 


ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना ; 


( xii) विज्ञान , प्रौद्योगिकी , मानविकी , समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन , वाणिज्य , विधि , फार्मेसी , 

स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रायोजन एवं 
दायित्व वहन करना ; 


( xiii) समान उद्देश्यों के लिए किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग व संबद्धता; 


( xiv ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आभासी (वर्चुअल ) परिसर समेत परिसरों की 

स्थापना; 


(xv) पेटेन्ट प्रकृति के शोध, योजना अधिकारों एवं ऐसे समान अधिकारों के साथ सक्षम प्राधिकारों 

से अनुसंधान के संबंध में पंजीकरण का दायित्व लेना ; 


( xvi) विश्वविद्यालय के आंशिक अथवा पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दुनिया के किसी भी हिस्से के 

शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों , शोधार्थियों, शिक्षकों , 
कर्मचारियों के आदान-प्रदान के द्वारा संबंध अथवा सहयोग बनाना जैसा वो उचित समझे ; 


( xvii ) अनुसंधान , प्रशिक्षण, परामर्श तथा इस प्रकार की अन्य सेवाएँ देना, जो विश्वविद्यालय के 

प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ; 


( xviii ) शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रशासकों एवं विज्ञान ,प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन , 

विधि , वाणिज्य , फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच विश्वविद्यालय 
के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंध बनाये रखना ; 
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( xix) महिलाओं एवं अन्य वंचित विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव वांछनीय 

विशेष व्यवस्था करने पर विचार ; 


( xx ) विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन, वित्त का प्रबंधन एवं लेखा का रख -रखाव ; 


(xxi ) विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए हस्तांतरण द्वारा निधि , चल एवं अचल 

सम्पत्ति , उपस्कर , सॉफ्टवेर एवं अन्य संसाधनों को व्यवसाय , उद्योग, समाज के अन्य वर्गों, 
राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों अथवा किसी अन्य स्रोत से उपहार, दान , उपकार या 
वसीयत के रूप में प्राप्त करना ; 


( xxii ) विद्यार्थियों के लिए सभागार, छात्रावास एवं शिक्षकों तथा कर्मचारियों के निवास के लिए 

आवास का निर्माण , रख -रखाव एवं व्यवस्था ; 


( xxiii ) खेल , सांस्कृतिक सह- पाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों की उन्नतिके लिए 

केन्द्रों, परिसरों, सभागारों, भवनों, स्टेडियम का निर्माण, प्रबंधन तथा रख -रखाव ; 


( xxiv) विश्वविद्यालय के निवासी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए अनुशासन बनाये 

रखने और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के 
प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा नियमन ; 


( xxv ) परिनियम द्वारा निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क तय करना, मांगना तथा प्राप्त करना; 


( xxvi) फैलोशिप ( शोधवृत्ति ), छात्रवृत्ति , पुरस्कार , पदक एवं अन्य पुरस्कारों की स्थापना; 


( xxvii) विश्वविद्यालय आवश्यकता या प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से किसी भूमि या 

भवन को खरीदने, पट्टे पर लेने या उपहारव वसीयत , विरासत या अन्य तरीके से कार्य हेतु 
प्राप्त कर सकेगा और यह उन नियमों व शर्तों के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, जिससे 
किसी भवन को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने और रख -रखाव हेतु उचित हो ; 


( xxviii) विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों एवं उद्देश्यों की संगति की दृष्टि से जो मान्य हो, उसके 

अनुरूप विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से को बेचने, 
विनिमय, पट्टा या अन्य तरीके से प्रबंधित करना; 


( xxix ) निर्माण और समर्थन , कटौती और वार्ता, वचनपत्र नोट , विनियम बिल, चेक और 

अन्य विनिमेय उपस्कर आकर्षित और स्वीकार करना ; 


(xxx ) विश्वविद्यालय के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की निधि को बढ़ाना 

और बांड पर उधार लेना,बंधक , वचनपत्र नोट या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों की स्थापना 
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या सम्पूर्ण अथवा विश्वविद्यालय की किसी संपत्ति और परिसम्पत्ति अथवा बिना किसी 
प्रतिभूति और मान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप करना ; 


9 . 


सम्बद्धता के अवरोधक: 


1) 


विश्वविद्यालय को किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता देने का विशेषाधिकार नहीं 
होगा । 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसे अन्य नियामक निकायों 
अथवा केन्द्र या राज्य सरकार , जैसा भी हो, के द्वारा पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही 
विश्वविद्यालय अपने परिसर के अलावा कोई दूरवर्ती परिसर, अपतट परिसर , अध्ययन केन्द्र , 
परीक्षा केन्द्र झारखण्ड राज्य के अन्दर या बाहर शुरू कर सकेगा । 


3) 


दूरस्थ प्रणाली से पाठ्यक्रमों की शुरूआत केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा 
सरकार द्वारा स्थापित ऐसी नियामक संस्था की पूर्व स्वीकृति के बाद की जाएगी । 


10. 


आगंतुक (विजिटर ): 


1) 


झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर ( आगंतुक ) होंगे | 


2) 


आगंतुक ( विजिटर ) जब दीक्षांत समारोह में डिग्री ( उपाधि), डिप्लोमा, चार्टर, ओहदा ( पदनाम ) 
और प्रमाण- पत्र प्रदान करने के लिए मौजूद रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता करेंगे | 


3 ) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित किसी संस्थान के शिक्षा के स्तर , 

अनुशासन, शिष्टाचार और समुचित क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगंतुक 
को विश्वविद्यालय के भ्रमण/ दौरे का अधिकार होगा | 


विश्वविद्यालय के अधिकारी 


11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे: 


a) 
c) 


0 


कत्र 


कुलाधिपति b) कुलपति 
प्रति -कुलपति d) निदेशक/ प्रधानाचार्य 
कुलसचिव 

f) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी 
परीक्षा नियंत्रक h) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष 
संकायाध्यक्ष j) कुलानुशासक और 
विश्वविद्यालय में अन्य ऐसे अधिकारी जो परिनियम द्वारा घोषित किये जाएंगे | 


0 


g ) 
i) 
k ) 
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कुलाधिपति : 


1) 


कुलाधिपति की नियुक्ति प्रवर्तक निकाय द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए आगंतुक 
( विजिटर ) के अनुमोदन के पश्चात् निर्धारित प्रक्रियाओं तथा एतद्संबंधी नियमों एवं शर्तों के 
अनरूप की जाएगी । कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् कुलाधिपति आगंतुक की सलाह के बाद 
प्रवर्तक निकाय द्वारा पुनर्नियुक्त किये जा सकेंगे । 


कुलाधिपति अपने कार्यालय पद के अधिकार से विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे | 


कुलाधिपति शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब आगंतुक (विजिटर) मौजूद 
नहीं रहेंगे तब उपाधि ( डिग्री ), डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु 
दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे । 


4 ) 


कुलाधिपति अपने हाथ से लिखित व प्रवर्तक निकाय को संबोधित कर अपने पद से इस्तीफा 
दे सकते हैं । 


5) 


कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे, यथाः 


a) 


किसी भी जानकारी या अभिलेख की माँग करने ; 


कुलपति की नियुक्ति ; 


c) 


इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कुलपति को हटानेऔर 


d) 


इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियाँ । 


13. 


कुलपति: 
1 ) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित 

योग्यताओं के अनुरूप करेंगे और ये पाँच साल की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे । 
बशर्ते कि कुलपति पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् पाँच वर्ष के एक और कार्यकाल 
के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे । शर्त यह रहेगी कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति 
70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से, कार्यकाल के दौरान या विस्तारित कार्यकाल 

से सेवानिवृत हो जाएगा । 
2 ) कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी होंगे और 

विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथा 
विश्वविदयालय के विभिन्न प्राधिकारों दवारा लिए गए फैसलों पर अमल करेंगे । 
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3) 


आगंतुक (विजिटर) और कुलाधिपति की गैर मौजूदगी में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 
की अध्यक्षता करेंगे । 


4) 


कुलपति यदि यह अनुभव करें कि किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वे 
विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार काइस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तामोल 
कर सकते हैं और उस प्राधिकार को संबद्ध मामले में कृत कार्रवाई की जानकारी दे सकते हैं । 


बशर्ते कि विश्वविद्यालय का प्राधिकार या विश्वविद्यालय की सेवा का अन्य 
व्यक्ति यदि कुलपति द्वारा कृत कार्रवाई से व्यथित है तो इस उप धारा के तहत इस 
निर्णय के संप्रेषित होने की तिथि के एक माह के भीतर कुलाधिपति के समक्ष अपील कर 
सकता है । कुलाधिपति , कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट, संशोधित या परिवर्तित 
कर सकते हैं । 


5 ) 


कुलपति ऐसी शक्तियों और इस तरह के अन्य कार्य निर्धारित दायरे में कर सकते हैं । 


14. 


कुलपति की पदच्युति: 


पति को यदि किसी समय किसी जाँच के पश्चात आवश्यक लगे या प्रतीत हो कि 
कुलपतिः 


a) 


इस अधिनियम , परिनियम , अध्यादेश के तहत प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन में विफल 
रहे हों ; अथवा 


b ) 


विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्य किये हों, या 


o 


विश्वविद्यालय के मामलों को सुलझाने में अक्षम हों, तो कुलाधिपति यह जानते हुए 
भी कि कुलपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, कारण बताते हुए निर्धारित तिथि से 
पद से इस्तीफा देने के लिए लिखित आदेश दे सकते हैं । 


2 ) उप धारा (1) के तहत विशेष आधार पर कार्रवाई के किसी प्रस्ताव की सूचना दिए बिना 
कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का एक समुचित 
अवसर कुलपति को दिया जाएगा | 


15 . प्रति-कुलपति: 
1 ) प्रति -कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा इस तरीके से और ऐसे कार्यों के लिए प्रदत्त व 

वर्णित शक्तियों के तहत की जा सकेगी । 
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प्रति कुलपति उप धारा-1 के तहत नियुक्त एक प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा 
अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे । 
प्रतिकुलपति कुलपति को उनकी आवश्यकतानुसार उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता 
करेंगे । 


3) 


4) 


प्रतिकुलपति प्रवर्तक निकाय द्वारा निर्धारित राशि मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे । 


16 . 


निदेशक/ निदेशकों /प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्यों: 


निदेशक /प्रधानाचार्य की नियुक्ति निर्दिष्ट ढंग से तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर की जा सकेगी । 


कुलसचिव: 
1 ) कुलसचिव प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा परिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के 

अनुसारनियुक्त किये जाएंगे । कुलसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित 
योग्यता को धारण करेंगे । 


2 ) 


कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों, दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने , 
प्रमाण - पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा समझौता करने की शक्ति होगी तथा वे ऐसी दूसरी 
शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करेंगे जो उनके लिए निर्दिष्ट किया गया हो । 


3) 


कुलसचिव कार्यकारी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे लेकिन उन्हें 
मत देने का अधिकार नहीं होगा | 


18. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी: 
1 ) प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार 

की जाएगी, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट हो । 


2 ) 


मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर 
सकेंगे जैसा कि परिनियम में निर्दिष्ट है । 


19. 


परीक्षा नियंत्रक : 


1 ) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा परिनियम के अनुरूप 

कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा | 
2) परीक्षा नियंत्रक के दायित्व होंगेः 

a ) परीक्षा को अनुशासित एवं कुशल तरीके से संचालित करना; 
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b) 


सख्त गोपनीयता की दृष्टि से प्रश्न -पत्रों के चयन की व्यवस्था करना; 


c) 


निर्धारित समय - सारिणी के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था 
करना ; 


परीक्षा-प्रणाली की निष्पक्षता और विषयनिष्ठता को उन्नत बनाने तथा विद्यार्थियों 
की योग्यता के सही आकलन की दृष्टि से बेहतर साधन अपनाने के लिए सतत् 


समीक्षा करना ; 


कुलपति के द्वारा समय- समय पर सौंपे गए उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना 
जो परीक्षा से संबंधित हों । 


20. 


अन्य अधिकारी: 


छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य 
अधिकारियों के दायित्व, शक्तियों और नियुक्ति का तरीका वैसा होगा, जैसा निर्दिष्ट किया गया हो । 


21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारः 


विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा 
a) शासी निकाय 


प्रबंधन बोर्ड 


अकादमिक परिषद् 


वित्त समिति 


योजना बोर्ड 


f) 


वैसे अन्य सभी प्राधिकार , जो अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये 
गये हों । 


22. शासी निकाय 


1) 


शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा 


a) 


कुलाधिपति ; 


b) 


कुलपति ; 
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सरकार के सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड अथवा 
उनका प्रतिनिधि ; 


प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित पाँच व्यक्ति ,जिनमें से दो प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे ; 


__ e ) 


कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर से एक व्यक्ति , जो प्रबंधन और 
प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ के रूप में होंगे । 


f) 


कुलाधिपति द्वारा नामित एक वित्त विशेषज्ञ | 


2 ) 


शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार एवं मुख्य शासी निकाय होगा । इसकी 
निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथाः 


a ) 


नियम, परिनियम, अधिनियम अथवा अध्यादेश का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय 
के कार्यों को नियंत्रित,निर्देशित एवं संचालित करना; 


विश्वविद्यालय के अन्य निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे नियमों, अध्यादेशों, 
कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो ; 
विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को अनुमोदित करना; 
विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन हेतु विस्तृत नीतियों का निर्माण ; 
विश्वविद्यालय के विघटन के लिए प्रवर्तक निकाय को अनुशंसा करना, यदि संपूर्ण 
प्रयास के बाद भी विश्वविद्यालय ठीक ढंग से कार्य संपन्न करने की स्थिति में 
नहीं हो ; 


___f) 


परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग करना । 


3 ) 


शासी निकाय की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम- से - कम तीन बार होगी । 


4) 


बैठक का कोरम चार होगाः 


बशर्ते सचिव , उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार के 
सचिव या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, 
झारखंड प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों , जिसमें सरकारी नीतियों या निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों । 


23. 


प्रबंधन बोर्ड: 


( 1) 


प्रबंधन बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों के योग से गठित होगा, यथा 


a) 


कुलपति; 
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b ) _____ सरकार के सचिव , उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड अथवा 

उनके प्रतिनिधि ; 


c ) 


प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित शासी निकाय के दो सदस्य; 


प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य , जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं ; 


0 


e ) शिक्षकों के बीच से प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य; 
f) कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक | 
प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कुलपति होंगे । 


(2 ) 


(3) 


प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियम में जैसा निर्दिष्ट है, के अनुरूप होगा | 


( 4) 


प्रबंधन बोर्ड की बैठक का कोरम पाँच होगा; 


बशर्ते कि सरकार के सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड 
सरकार अथवा उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास 
विभाग, झारखंड प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों ;जिसमें सरकार की नीतियों/निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये 
जाने हों । 


24. 


अकादमिक परिषद्: 
1) अकादमिक परिषद् कुलपति तथा वैसे सदस्यों के योग से बनेगा, जैसा परिनियम में 

निर्दिष्ट है । 


2 ) 


अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष कुलपति होंगे | 
आकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य अकादमिक निकाय होगी , जैसा कि अधिनियम , 
परिनियमों, अध्यादेशों में प्रावधान है और यह विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का 
संयोजन तथा पर्यवेक्षण करेगी । 


___ 4) अकादमिक परिषद् की बैठक का कोरम परिनियम के निर्देशों के अनुरूप होगा । 
25 . वित्त समिति : 


___ 1) वित्त समिति विश्वविद्यालय की मुख्य वित्तीय निकाय होगी, जो वित्त संबंधी मामलों की 

देख-रेख करेगी । 


2) 


वित्त समिति का संविधान , शक्तियाँ और कार्य निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप होंगे । 
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26 . योजना बोर्ड: 
1 ) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और यह सुनिश्चित करेगाकि 

बुनियादी ढाँचा और अकादमिक समर्थन प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य 
परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है । 


2) 


योजना बोर्ड का संविधान, उसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उनकी शक्तियों एवं कार्यों का 
निर्धारण निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप होगा | 


27 . अन्य प्राधिकार: 


विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ तथा कार्य निर्देशों के अनुरूप हो सकेगा । 


किसी प्राधिकार अथवा निकाय की सदस्यता के लिए अयोग्यता: 


कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के योग्य नहीं होगा, यदि 
वहः 


a ) 


यदि वह अस्वस्थ मानस का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; 


___ यदि अमुक्त दिवालिया है; 


___ यदि नैतिक स्खलन का अपराधी पाया गया है ; 
d) किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए कहीं 

भी , किसी रूप में दंडित किया गया है । 


29. रिक्तियाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकार अथवा निकाय के गठन या कार्यवाही को अमान्य नहीं 

करेंगी: 


__ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की कार्यवाही सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं की जायेगी कि 
विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या संगठन की रिक्ति अथवा संविधान में कोई दोष है । 


30. 


समितियों का गठन : 


___ विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी शर्तों के साथ जो विशेष काम के लिए आवश्यक हों 
तथा जो परिनियमों द्वारा अनुमोदित हों , ऐसी समितियों का गठन कर सकेंगे । 
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परिनियम, अध्यादेश और विनियम 


31. 


प्रथम परिनियम : 


इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुकूल पहला 
परिनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी एक का निर्धारण करेगा, यथा 


a) 


विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों के लिए समय- समय पर गठन , 
शक्तियों और कार्यवाहियों का निर्धारण ; 


b ) 


की शर्तों और उनकी शक्तियों तथा अधिकारों का 


निर्धारण ; 


कुलसचिव और मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और 
शर्तों तथा उनकी शक्तियों और कार्य का निर्धारण ; 


d ) 


अन्य अधिकारियों तथा शिक्षकों की नियुक्ति की पद्धति और शर्तों तथा शक्तियों 
और कार्य का निर्धारण; 


विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों का निर्धारण ; 


f) 


कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच किसी प्रकार के विवाद 
की स्थिति में मध्यस्थता की प्रक्रिया का निर्धारण ; 


मानद उपाधियाँ प्रदान करना ; 


विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की अदायगी में छूट और छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप 
प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्धारण ; 


सीटों के आरक्षण के नियम सहित प्रवेश की नीति का निर्धारण; तथा 


j) विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क | 


2 ) 


विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और स्वीकृति हेतु 
राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा | 


3) 


विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित किए गए पहले परिनियम पर राज्य सरकार विचार करेगी 

और यथासंभव इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति, संशोधनों अथवा बिना 
संशोधन के जैसा वह आवश्यक समझे, देगी । 
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राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पहले परिनियमों पर विश्वविद्यालय अपनी सहमति संप्रेषित 
करेगा, अथवा राज्य सरकार द्वारा उप धारा-3 के अंतर्गत किये गये किसी संशोधन या सभी 
संशोधनों को नहीं लागू करने पर कारण बतायेगा । राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सुझावों 
को मान्य या अमान्य कर सकती है । 


5) राज्य सरकार ने पहले परिनियम को जिस रूप में अंततः स्वीकार किया है उसे शासकीय 
राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा । 


32. 


परवर्ती परिनियम: 


1) 


इस अधिनियम और इसके बाद बनाये गये नियमों,विश्वविद्यालय के परवर्ती परिनियमों में 
निम्नलिखित सभी या किसी एक के बारे में व्यवस्था दे सकता है, यथा 


a) 


विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारों का सृजन ; 


b ) 


लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ; 


विश्वविद्यालयों के प्रधिकारों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व ; 


नए विभागों का निर्माण और वर्तमान विभागों का उन्मूलन अथवा पुनर्गठन ; 


____ पदकों और पुरस्कारों का निर्धारण ; 
६) पदों के निर्माण और विलोपन की प्रक्रिया ; 


शुल्कों का पुनरीक्षण; 
h) विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या में बदलाव तथा 


अन्य सभी मामलों का परिनियम द्वारा निर्धारण, जो इस अधिनियम में वर्णित 
प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक हों । 


2 ) 


पहले परिनियम से इतर विश्वविद्यालय के परिनियमों का निर्माण शासी निकाय की 
सहमति से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा । 


उप धारा ( 2) के अंतर्गत निर्मित परिनियम को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा , 
जिसे वह स्वीकृत करेगी अथवा यदि आवश्यक समझे तो कुछ संशोधन के लिए परामर्श, 
परिनियम की प्रप्ति की तिथि से यथासंभव दो महीने के भीतर देगी । 
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4) 


राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर शासी निकाय विचार करेगा और परिनियमों 
में किये गये परिवर्तन के प्रति सहमति अथवा राज्य सरकार द्वारा सुझाये संशोधनों पर 
टिप्पणी के साथ उसे वापस कर देगा | 


राज्य सरकार शासी निकाय द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार करेगी तथा परिनियमों को 
बिना संशोधन अथवा संशोधनों के साथ स्वीकृत करेगी और इसे शासकीय राजपत्र में 
प्रकाशित करायेगी जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा । 


33. 


प्रथम अध्यादेश: 


1 ) 


इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों के तहत, प्रथम अध्यादेश 
सभी मामले या निम्नलिखित में से कोई एक अथवा सभी की व्यवस्था कर सकता है, यथा 


a ) 
b ) 


विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और इस रूप में नामांकन ; 
विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन हेतु पाठयक्रम 
का निर्धारण ; 


डिग्री, डिपलोमा, प्रमाण पत्र और अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य प्रदान करने हेतु न्यूनतम 
योग्यता; 


d ) 


फेलोशिप , छात्रवृत्ति , वजीफा, पदक और पुरस्कार हेतु शर्ते; 
कार्यालय के नियमों और परीक्षण निकाय, परीक्षकों तथा मध्यस्थों की नियुक्ति के 
तरीके सहित परीक्षाओं का संचालन ; 


+ 


विभिन्न पाठयक्रमों की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमा के लिए विश्वविदयालय 
द्वारा लिया जाने वाला शुल्क ; 


विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्ते; 


विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी प्रावधान ; 


- 


विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन की उन्नति के लिए आवश्यकता अनुभव किये 
जाने पर किसी निकाय के सृजन , संयोजन और कार्य पर विचार ; 


- 


उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ सहकारिता और सहयोग 
के तरीके ; 


- 


ऐसे अन्य मामले जिनकी व्यवस्था अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत 
आवश्यक है; 
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विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद कुलाधिपति द्वारा 
बनाया जाएगा, जिसे अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा | 
उपधारा (2) के तहत राज्य सरकार कुलाधिपति द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर विचार करेगी 

और जहाँ तक संभव होगा इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर वह इसे स्वीकृत करेगी या 
इसमें संशोधन हेतु सुझाव भी देगी । 


3) 


4 ) 


कुलाधिपति अध्यादेश के संदर्भ में दिये गये संशोधन के सुझावों को शामिल करेंगे अथवा 
राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझावों को शामिल नहीं करने के कारण बताते हुए प्रथम 
अध्यादेश को वापस भेजेंगे । यदि कुछ हो तो राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के बाद 
कुलाधिपति की टिप्पणी पर विचार करेगी और संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के 
विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी , 
और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा | 


34. 


परवर्ती अध्यादेश: 


1) 


सभी प्रथम अध्यादेशों के अलावा अन्य अध्यादेश अकादमिक परिषद द्वारा बनाये जाएँगे जो 
शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु 
प्रस्तुत किये जाएँगे । 
उपधारा (1) के तहत अकादमिक परिषद् द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर जहाँ तक संभव हो 
राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के दो माह के भीतर विचार करेगी और इसे स्वीकृत कर सकती 
है या इसमें संशोधन हेतु सुझाव दे सकेगी । 


2 ) 


3 ) 


अकादमिक परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझावों के अनुरूप अध्यादेशों को संशोधित 
करेगी या सुझावों को राज्य सरकार को पुनः उसे वापस सौंपेगी, यदि कोई हो । राज्य 
सरकार अकादमिक परिषद् की टिप्पणी पर विचार करेगी और अध्यादेशों को संशोधन के 
साथ या बिना संशोधन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि 
से प्रभावी हो जाएगा | 


35. 


विनियम : 


ऐसे प्रत्येक प्राधिकार और ऐसे प्राधिकार द्वारा बनायी गयी समितियों के लिए शासी निकाय की पूर्व 
स्वीकृति से विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम के अनुकूल नियम, परिनियमों और अधोलिखित 
अध्यादेशों के संगत विनियम बना सकेंगे | 
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36. 


निर्देश देने के राज्य सरकार के अधिकार: 


1 ) 


शिक्षण के स्तर , परीक्षा और शोध तथा विश्वविद्यालय से संबंद्ध किसी अन्य मामले में राज्य 
सरकार ऐसे लोगों, जिन्हें वह उपयुक्त समझती है, के द्वारा मूल्यांकन करा सकेगी । 


2 ) 


ऐसे मूल्यांकन के आधार पर सुधार के लिए राज्य सरकार अपनी अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय 
को संप्रेषित करेगी । विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपाय और प्रयत्न करेगा ताकि इन 
अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके | 


3) 


यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की गयी अनुशंसा का 
पालन करने में उचित समयावधि में विफल रहता है तो राज्य सरकार उसे ऐसा निर्देश दे 
सकेगी जैसा वह उपयुक्त समझे । राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन 
विश्वविद्यालय अविलंब करेगा । 


विश्वविद्यालय की निधियाँ 


37. 


स्थायी निधि: 


1 ) 


उदेदश्य- पत्र में निर्दिष्ट राशि के साथ प्रवर्तक निकाय विश्वविद्यालय के लिए एक स्थायी 
कोष की स्थापना करेगा । 


2) 


विश्वविद्यालय के इस अधिनियम का अनुपालन तथा अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों 
के अनुसार संचालन को सुनिश्चित करने हेतु स्थायी निधि का उपयोग जमानत जमा राशि 
के रूप में होगा । यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रवर्तक निकाय इन अधिनियम, परिनियमों और 
अध्यादेशों के अनुकूल प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है तब राज्य सरकार को यह पूरी 
राशि अथवा इसका एक हिस्सा/ अंश जब्त कर लेने का अधिकार होगा | 


3 ) 


विश्वविद्यालय इस स्थायी कोष से हुई आमदनी का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत 
ढाँचे के विकास के लिए कर सकेगा, विश्वविद्यालय के दिनानुदिन व्यय के लिए नहीं । 


4) 


विश्वविद्यालय के विघटन तक स्थायी कोष की राशि ऐसे साधनों में निवेशित की जाएगी 
जैसा सरकार द्वारा निवेश हेतु निर्देशित किया जाएगा | 


दीर्घावधि की प्रतिभूति की स्थिति में , प्रतिभूतियों का प्रमाण- पत्र सरकार के सुरक्षित संरक्षण 
में रखा जाएगा और व्यक्तिगत जमा खातों के ब्याज को सरकारी खजाने में जमा किया 
जाएगा । शर्त यह है कि सरकार के आदेश के बिना यह राशि निकाली नहीं जा सकेगी । 
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38. 


सामान्य निधि : 


विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा, जिसे सामान्य कोष कहा जाएगा, जिसमें 
निम्नांकित राशियाँ जमा होंगी: 


a) 


विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क ; 


b ) 


प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त कोई भी राशि ; 


c) 


अपने लक्ष्य -सिद्धि के क्रम में विश्वविदयालय के किसी भी उपक्रम, यथा - परामर्श 
आदि से प्राप्त कोई भी राशि ; 


d ) 


न्यासों, वसीयतों, दान , वृत्तिदान और किसी भी अन्य प्रकार का अनुदानतथा 


e ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सारी धनराशि | 


2 ) 


सामान्य कोष का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जाएगा, यथा - 


a ) 


इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों और शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के 
साथ विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋण तथा उसके ब्याज के भुगतान हेतु ; 


विश्वविदयालय की परिसंपतियों के रख -रखाव हेत ; 


धारा 7 एवं 8 के अंतर्गत विनिर्मित निधियों के लेखा-परीक्षण के लिए भुगतान किया 
गया शुल्क ; 
विश्वविद्यालय के पक्ष अथवा विपक्ष में दायर वादों पर हुए खर्च के निष्पादन हेतु; 


d ) 


0 


अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं शोध- अधिकारियों के वेतन , भत्ते, भविष्य -निधि 
अंशदान, ग्रैच्यूटी और अन्य सुविधाओं के भुगतान हेतु ; 


g) 


शासी निकाय, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और अन्य प्राधिकारों तथा प्रवर्तक 
निकाय के अध्यक्ष अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये यात्रा -व्यय एवं 
अन्य भत्तों के भुगतान हेतु ; 
फेलोशिप, निःशुल्क शिक्षण, छात्रवृत्तियों , असिस्टेंटशिप तथा समाज के कमजोर 
आर्थिक वर्ग के छात्रों को दिये गये पुरस्कारों और शोध सहायकों, प्रशिक्षुओं अथवा 
जैसी स्थिति हो अधिनियमों, परिनियमों और नियमों के अनुकूल किसी भी अर्हता 
प्राप्त विद्यार्थी के भुगतान हेतु ; 
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h) 


अधिनियम के प्रावधानों, परिनियमों , अध्यादेशों, विनियमों के अनुपालन में 
विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गयी किसी भी राशि के भुगतान हेतु ; 


_ i) 


प्रवर्तक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना और इस संदर्भ में किये गये 
निवेशों की मूल लागत , जो समय - समय पर भारतीय स्टेट बैंक के ऋण प्रदान की 
दर से अधिक नहीं हो , के भुगतान के लिए | 


इस अधिनियम के परिनियमों, नियमों, अध्यादेशों के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा 
किये गये व्यय के भुगतान हेतु ; 
किसी संस्थान द्वारा विशेष सेवा देने के दायित्व, विश्वविद्यालय को प्रबंधन- सेवा 
सहित शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत ऐसे व्ययों अथवा संबंद्ध 
अन्य कार्यों के भुगतान हेतु; | 


बशर्ते कि कुल आवर्ती व्यय और उस वर्ष के लिए निर्धारित अनावर्ती व्यय 
जैसा शासी निकाय द्वारा निश्चित किया गया है, से अधिक व्यय बिना शासी 
निकाय की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा | 


लेखा, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन 


39. 


वार्षिक प्रतिवेदन : 


विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य 
मामलों समेत, विश्वविद्यालय द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम शामिल होंगे और 
इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा | 


40 . 


अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन : 


1) 


विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा बैंलेस शीट सहित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया 
जाएगा और वार्षिक लेखा का अंकेक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा 
इस उद्देश्य से नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा कराया जाएगा और आर्थिक चिठ्ठा राज्य सरकार 
द्वारा नियुक्त अंकेक्षक के द्वारा जांचा/सत्यापित किया जायगा | 


2 ) 


वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होगी । 
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विश्वविद्यालय को समेटना 


41. विश्वविद्यालय का समापनः 


1 ) 


यदि प्रवर्तक निकाय विधि सम्मतढंग से इसके गठन तथा निगमीकरण के प्रावधानों के 
अन्तर्गत स्वयं को भंग करना चाहे तो इसकी सूचना कम से कम छह महीने पहले राज्य 
सरकार को देनी होगी । 


राज्य सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी) प्राप्त करने के पश्चात्, जैसी आवश्यकता होगी 
उसके अनुरुप भंग किये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय के प्रशासन की व्यवस्था प्रवर्तक 
निकाय के विघटन के बाद आखिरीसत्र के विद्यार्थियों, जो विश्वविद्यालय में नामांकित हैं , के 
पाठ्यक्रम पूरा होने तक करेगी और सरकार प्रवर्तक निकाय के स्थान पर विश्वविद्यालय के 
संचालन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी, जिसे प्रवर्तक निकाय के अधिकार , 
कर्तव्य और कार्य सौंपे जाएँगे, जैसा इस अधिनियम में वर्णित है । 


42. विश्वविद्यालय का विघटन: 


a ) 


प्रवर्तक निकाय यदि विश्वविद्यालय को भंग करने की इच्छा रखता है, तो उसे राज्य सरकार 
को एतद्-संबंधी सूचना निर्धारित तरीके से देनी होगी । राज्य सरकार द्वारा यथोचित विचार 
के पश्चात् निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय को विघटित किया जा सकेगा | 


बशर्ते कि विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जब तक कि नियमित 
पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है और उन 
सबको डिग्री (उपाधि ), डिप्लोमा अथवा जिस तरह के विषय हों , प्राप्त हो जाएँ । 


b ) 


जैसा कि तरीका निर्धारित है विश्वविद्यालय का विघटन होने पर उसकी सभी संपतियाँ और 
देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित होंगी । 


c) 


उप- धारा (1) के तहत राज्य सरकार यदि विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लेती 
है , तो निर्धारित तरीके से समान उद्देश्य वाली सोसाइटियों में विश्वविद्यालय के विघटन तक 
उप - धारा (1) के प्रावधानों के तहत इसके शासी निकाय की शक्तियाँ निहित कर सकेगी । 


43 . विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ: 


____ 1 ) 


राज्य सरकार की यदि यह राय है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियमों, नियमों, परिनियमों 
अथवा अध्यादेशों में से किसी का उल्लंघन किया है और वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु 
प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो गयी है, तो वह विश्वविद्यालय को कारण 
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बताओ सूचना जारी कर पैंतालीस दिनों के भीतर इस आशय का उत्तर मांगेगी कि क्यों नहीं 
एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाय । 


2 ) 


विश्वविद्यालय द्वारा उपधारा (1) के अंतर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये उत्तर से यदि 
राज्य सरकार संतुष्ट है कि इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के किसी भी 
प्रावधान का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है अथवा इस अधिनियम के द्वारा दिये गये 
निर्देशों के प्रतिकूल वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन है तो वह ऐसी जाँच करायेगी, जिसे 
वह आवश्यक समझे । 


3 ) 


उप- धारा ( 2) के तहत राज्य सरकार ऐसी किसी जाँच के उद्देश्य से जाँच - अधिकारी या 
अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जो किसी भी आरोप पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे । 


4 ) 


उप -धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शक्तियाँ होंगी 
जो दीवानी अदालत द्वारा दीवानी वाद के मामलों की सुनवाई के दौरान दीवानी प्रक्रिया , 
1908 में प्रदत्त हैं , यथा 


a) 


किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी हाजिरी को अनिवार्य करने और शपथ दिलाकर 
उनकी जाँच करना; 


b) 


प्रमाण के लिए आवश्यक खोज और ऐसे दस्तावेज या दूसरी अन्य सामग्री प्रस्तुत 
करने का निर्देश देना ; 


c) 


किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगाना | 


5 ) 


___ उप -धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के 
बाद यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के प्रावधान के सभी 
अथवा किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों का 
उल्लंघन किया है अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों का उल्लंघन किया है या वित्तीय कु 
प्रबंधन और कुशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में ऐसी हो गयी है कि उसके अकादमिक 
स्तर पर प्रश्न -चिह्न खड़ा हो गया हो, तो सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है । 


6 ) 


उप -धारा (5) के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम के तहत बनाये गये शासी निकाय 
अथवा प्रबंधन बोर्ड के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और तब तक विश्वविद्यालय की 
गतिविधियों का संचालन करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र 
अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और उन्हें डिग्रियाँ या डिप्लोमा न दे दी जायँ | 
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7) 


आखिरी सत्र को डिग्रियाँ या डिप्लोमा या जैसी स्थिति हो, के प्रदान के बाद प्रशासक इस 
आशय की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा । 


8 ) 


उप -धारा (7) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित कर 
देगी और विश्वविद्यालय के विघटन के बाद इसकी सारी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ 
प्रवर्तक निकाय में निहित हो जाएंगी । 


अन्यान्य 


44 . नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति : 


1 ) 


इस अधिनियम के उद्देश्यों के निर्वहन के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके 
राज्य सरकार नियम बनाएगी । 


2) 


राज्य विधानमंडल के समक्ष इस धारा के अंतर्गत बनाये गये सारे नियमों को कम से कम 
30 दिनों के लिए रखा जाएगा और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि वह इसका 
निरसन कर दे अथवा अपेक्षित परिवर्तन कर दे अथवा ऐसे परिवर्तन जिसे विधानमंडल के 
उसी सत्र में या उसके ठीक बाद वाले सत्र में किया गया हो । 


45. विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का समापन: 


इस अधिनियम अथवा परिनियम में किसी बात के होते हुए भी अंगीभूत महाविद्यालयों 
अथवा विश्वविद्यालय की अनुसूची में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के लागू होने के तुरत पहले कोई 
भी अध्ययनरत विद्यार्थी या जो इस विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने का 
अधिकारी था उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों के 
शिक्षण , प्रशिक्षण और परीक्षा की जिम्मेदारी संबद्ध विश्वविद्यालय पर तब तक होगी जैसा निर्दिष्ट 
किया गया हो । 


46. 


कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति : 


___ 1) 


यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कठिनाई उपस्थित हो रही हो तो 
शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों 
को ध्यान में रखते हुए कठिनाइयों को शीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी । 


बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्षों के बाद उप धारा (1) के अंतर्गत ऐसा 
कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा | 


2 ) 


इस अधिनियम के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश को अविलंब राज्य विधानमंडल के समक्ष 
रखा जाएगा । 
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(1) 


अनुसूची - ए (A) 
एकल प्रभाव- क्षेत्र के लिए मुख्य परिसर में कम से कम 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना होगा और 
बहु प्रभाव क्षेत्र के लिए 25 एकड़, जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना के दो वर्षों के अन्दर करना 
होगा । एकीकृत कैंपस में प्रेक्षागृह, कैफेटेरिया, छात्रावास इत्यादि ऐसी सुविधायें हो सकती हैं , अतः 
जमीन की आवश्यकता में तदनुसार बदलाव हो सकता है । 


( 2 ) 


न्यूनतम एक हजार वर्ग मीटर का प्रशासकीय भवन , शैक्षिक भवन , जिसमें पुस्तकालय , व्याख्यान 
कक्ष, प्रयोगशालाएँ हों वह अल्पतम 10 हजार वर्ग मीटर की होंगी, शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय 
व्यवस्था , अतिथि गृह , छात्रावास जिसे क्रमशः इतना बढ़ाया जायेगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 
का कम से कम 25 प्रतिशत उसमें रह सके, ऐसा अस्तित्व में आने के तीन वर्षों के भीतर करना 
होगा । अगर विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम कराता है तो उसके लिए वैधानिक 
निकाय द्वारा किये गये मानकों तथा मानदंडों को स्वीकार करना होगा । राज्य सरकार द्वारा 
निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यमान संस्थान विस्तार /पुनरूद्धार /पुनर्रचना करेगा । 
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उद्देश्य एवं हेतु 


राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा 
की गयी प्रतिबद्धता के आलोक में , जिसके द्वारा सकल नामांकन अनुपात जो कि 15.4 प्रतिशत (2014- 15 ) 
है , को वर्ष 2022 तक 32 प्रतिशत करना, उच्च शिक्षा की पहुंच तथा गुणवत्ता बढ़ाना तथा कमजोर 
वर्ग एवं बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना 
के लिए मॉडल दिशा-निर्देशों को सकल्प संख्या-1312 दिनांक 1 सितम्बर , 2014 को निर्गत किया 
गया है । 


निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों का विभाग द्वारा जांचोपरांत यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि अरका जैन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम गठित 
किया जाय । 


अतः यह विधेयक , 


डा . नीरा यादव , 


भार साधक सदस्य 


बिनय कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , राँची | 
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झारखण्ड विधान सभा सचिवालय | 


अधिसूचना 
2 फरवरी , 2017 ई० | 


संख्या-वि०स०वि० -07/ 2017- 1224/वि०स० -- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान सभा में 
दिनांक 2 फरवरी , 2017 को पुरःस्थापित हुआ था , झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 
नियमावली के नियम -68 के अंतर्गात उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है | 


विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अंत में दिखलाया गया है 
और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया 
हुआ है प्रकाशित करें | 


बिनय कुमार सिंह , 


प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 | 


[ वि०स०वि०-07/ 2017] 


286 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 19 अप्रैल, 2017 

वि०स०वि० -07/ 2017] 
झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक , 2017 


झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 ( अंगीकृत) में संशोधन हेतु विधेयक - भारत 
गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो , 


अध्याय - 1 


प्रारंभिक 


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ - 
(i) यह संशोधन विधेयक “ झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 2017 कहा जा सकेगा | 
( ii ) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा | 
( iii ) यह तुरंत प्रभावी होगा | 


अध्याय - 2 


झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम , 2000 ( अंगीकृत) को निम्नवत संशोधित किया जाता है - 
1. धारा 3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन ) के उपधारा (1) का प्रतिस्थापन वर्तमान धारा 

(3) की उपधारा (1) का प्रावधान : 
" इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे - 
a ) बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में होगा और जिसकी 

अधिकारिता सम्पूर्ण तिरहुत प्रमंडल पर होगी । 
___ जय प्रकाश विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय छपरा में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण 

सारण प्रमंडल पर होगी । 


तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय भागलपुर में होगा और जिसकी 
अधिकारिता सम्पूर्ण भागलपुर प्रमंडल पर होगी । 
सिदो- कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय दुमका में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण 
दुमका प्रमंडल पर होगी । 
राँची विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय राँची में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण दक्षिणी 

छोटानागपुर प्रमंडल पर होगी । 
f) विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण 

उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगी । 
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बशर्ते कि होमियोपैथी , स्वदेशी दवाइयाँ संबंधी शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएँ तथा 
संस्कृत , पाली, प्राकृत तथा ऐसी भाषाओं जिसे विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, में शैक्षिक उत्कृटता 
प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं के लिए अधिकारिता सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य पर होगी । 


o 


__ मगध विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय बोधगया ( गया ) में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण 

मगध प्रमंडल ( वैसे महाविद्यालयों को छोड़कर जो पटना विश्वविद्यालय, पटना के अधिकार क्षेत्र में 
आते हैं ) और पटना प्रमंडल के नालन्दा जिला पर होगी । 


h) 


वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय आरा में होगा और जिसकी अधिकारिता पटना 
प्रमंडल के पटना तथा नालन्दा जिलों को छोड़कर अन्य भागों पर होगा | 


ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय दरभंगा में होगा और जिसकी 
अधिकारिता सम्पूर्ण दरभंगा प्रमंडल पर होगी । 


j) 


भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय मधेपुरा में होगा और जिसकी अधिकारिता 
सम्पूर्ण कोशी तथा पूर्णिया प्रमंडल पर होगी । 


कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय दरभंगा में होगा और जिसकी 
अधिकारिता सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगी । 


मौलाना मजहरूल हक अरबी तथा फारसी विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय पटना तथा अरबी एवं 
फारसी में उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना की 
तिथि से जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगी । 


m) नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर में होगा और जिसकी अधिकारिता 

सम्पूर्ण पलामू प्रमंडल पर होगी । 
___ कोल्हान विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय चाईबासा में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण 

कोल्हान प्रमंडल पर होगी । 


बशर्ते कि शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के कार्य एवं 
कर्तव्य का निर्धारण कर सकेगी । 


बशर्ते यह भी कि शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर , राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के 
अधिकार क्षेत्र को बदल सकेगी । 
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निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो - 


1 . 


धारा 3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन ) की उपधारा(1) का प्रतिस्थापन : 


"( a) विलोपित " 
"( b) विलोपित " 

विलोपित " 
"(f) विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता 

बोकारो तथा धनबाद जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगा । " 
“( g ) 

विलोपित " 
"( b) विलोपित " 
"(i) विलोपित " 
" j) विलोपित " 
"(k) विलोपित ” 
“(1) विलोपित " 

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 ( अंगीकृत ) के धारा(3) की उपधारा (1) के 
अंत में ,निम्नलिखित उपधारा को उपधारा-1(0 ) के रूप में समावेशित किया जायेगा : 
" 3(1) ( O) विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय धनबाद में होगा और 
जिसकी अधिकारिता पूरे बोकारो तथा धनबाद जिलों पर होगा " 


झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम , 2000 (अंगीकृत ) के धारा (3) की उपधारा-1(0) के 
अंत में , निम्नलिखित उपधारा को उपधारा 1(P) के रूप में समावेशित किया जायेगा: 


" 3(1) (P) राँची कॉलेज को उत्क्रमित कर डा . श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविधालय , राँची, जिसका 
मुख्यालय राँची होगा। " 


धारा 10 (कुलपति ) की उपधारा (1) में समावेशन 


उपधारा 10(1) का वर्तमान प्रावधानः 


“ ऐसा कोई भी व्यक्ति कुलपति के कार्यालय के लिए योग्य नहीं होगा जो कि कुलाधिपति के 
राय में अपनी विद्वता तथा शैक्षिक अभिरूचि के लिए विख्यात नही हो । " 


निम्नलिखित प्रावधान इसमें समावेशित हो - 


" इसके आगे, यह वांछनीय होगा कि व्यक्ति को सरकार के स्तर पर अथवा विश्वविद्यालय 
के स्तरपर प्रशासकीय अनुभव हो । " 


3. 


धारा 12A (वित्तीय सलाहकार ) की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन: 
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उपधारा 12A (1) का वर्तमान प्रावधान : 


“वित्तीय सलाहकार एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा । उसकी नियुक्ति या तो प्रतिनियुक्ति या 
भारतीय लेखा परीक्षण सेवा या भारत सरकार की कोई अन्य लेखा सेवा के अधिकारी के पुर्नःनियोजन के 

द्वारा कुलाधिपति करेंगे, जबतक ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक पदधारी 
वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर सकेंगें । " 


निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो : 


“वित्तीय सलाहकार एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा । उसकी नियुक्ति या तो प्रतिनियुक्ति या 
भारतीय लेखा परीक्षण सेवा या भारत सरकार की कोई अन्य लेखा सेवा के अधिकारी , या झारखण्ड वित्त 
सेवा के सहायक आयुक्त के पद से नीचे नहीं के अधिकारी का पुर्नःनियोजन कुलाधिपति करेंगे । जबतक 
ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक पदधारी वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य 
कर सकेंगे । " 


धारा 57 की उपधारा 57( 2) (b) में समायोजन: 


धारा 57 ( 2) (b) का वर्तमान प्रावधान : 


विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु , आयोग वैसे 
अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता 
परीक्षा/ झारखण्ड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं साक्षात्कार के आधार पर विश्वविद्यालय/ अंगीभूत 
महाविद्यालयों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा एवं ऐसी सूची 
अनुमोदन के पश्चात् एक वर्ष तक मान्य होगी | विषयवार योग्यता सूची में ( अभ्यर्थियों) की संख्या रिक्ति 
के दोगुनी होगी, परन्तु आयोग एक रिक्ति के विरूद्ध मेधा के आधार पर सिर्फ एक नाम विश्वविद्यालय को 
नियुक्ति हेतु भेजेगा । 


बशर्ते कि आयोग विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में नियुक्ति हेतु लागू आरक्षण रोस्टर के 
अनुरूप तैयार एवं भेजे गए आरक्षण रोस्टर के अनुरूप ही विश्वविद्यालय को मेधा सूची से नामों की 
अनुशंसा भेजेगा । 


निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः 


"विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु, आयोग वैसे 
अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा जिनका श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों 
( जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता हो- तद्नुसार एक प्वाइन्ट स्केल के अन्तर्गत एक 
समतुल्य ग्रेड हो ) तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/ झारखण्ड 
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पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों बशर्ते, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पी०एच०डी० डिग्री 
के लिए न्यूनतम मानक एवं विधि नियमन 2009 के अनुरूप डिग्री प्रदान हुई है, को नेट / जेट की पात्रता 
शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जायेगी । 


इसके बावजूद भी “दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम . फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के 
लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश | उपबंधों । 
विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पी०एच०डी० डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत्त शर्तों पर खरा 
उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती 
एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/ स्लेट/ सैट की न्यूनतम पात्रता शत्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी: 


( क ) अभ्यर्थी को केवल नियमित ( Regular) पद्धति से पीएच०डी० डिग्री प्रदान की गई हो । 


( ख ) 


कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो । 


अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक साक्षात्कार किया गया हो । 


( घ ) 


अभ्यर्थी ने अपने पी०एच०डी० शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हैं जिनमें से कम से 
कम एक पत्र संदर्भित ( Refereed ) पत्रिका में प्रकाशित हुआ हो । 


( ङ) 


अभ्यर्थी ने अपने पी०एच०डी० शोध कार्य में से दो प्रस्तुतियाँ सम्मेलनों/ संगोष्ठियों में दी हैं । 


O 


उपरोक्त (क ) से लेकर (ङ) कुलपति /प्रति कुलपति /डीन ( अकादमिक मामले )/डीन 


( विश्वविद्यालय अनुदेश ) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। " 


साक्षात्कार के आधार पर विश्वविद्यालय/ अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के 
विरूद्ध विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा । एवं ऐसी सूची अनुमोदन के पश्चात एक वर्ष तक मान्य होगी । 
विषयवार योग्यता सूची में ( अभ्यर्थियों) की संख्या रिक्ति की दोगुनी होगी परन्तु आयोगएक रिक्ति के 
विरूद्ध मेधा के आधार पर सिर्फ एक नाम विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु भेजेगा | 


बशर्ते कि आयोग विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में नियुक्ति हेतु लागू आरक्षण नियम के अनुरूप 
तैयार एवं भेजे गये आरक्षण रोस्टर के अनुरूप ही विश्वविद्यालय को मेधा सूची से नामों की अनुशंसा 
भेजेगा । 
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उद्देश्य एवं हेतु 


शैक्षिक प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार विनोबा भावे विश्वविद्यालय से काटकर एक नया 
विश्वविद्यालय “ बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ” जिसका मुख्यालय धनबाद में होगा, को 
बनाने का प्रस्ताव रखती है | साथ ही रांची महाविद्यालय , राँची को उत्क्रमित कर “ डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
विश्वविद्यालय , रांची ” भी बनाने का प्रस्ताव है | 


कुलपति पद के लिए प्रशासनिक अनुभव की महत्ता को ध्यान में रखते हुए धारा- 10 उपधारा-(1) में 
आवश्यक संशोधन किया जा रहा है | 


भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा सेवा के अधिकारी नहीं मिलने के कारण विश्वविद्यालयों में वित्त 
परामर्शी के पद पर झारखण्ड वित्त सेवा के पदाधिकारी को भी पात्र बनाने हेतु धारा- 12( a) उपधारा-(1)में 
संशोधन किया जा रहा है | 


राज्य में सहायक प्राध्यापकों की रिक्त पदों के कारण पठान- पाठन में कठिनाई को देखते हुए 
57(2)(b) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उद्यतन दिशा-निर्देशों के आधार पर संशोधित किया जा 
रहा है | 


डॉ . निरा यादव , 


भार साधक सदस्य | 


बिनय कुमार सिंह , 


प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 
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झारखण्ड विधान सभा सचिवालय | 


अधिसूचना 
2 फरवरी, 2017 ई० | 


संख्या-वि०स०वि० - 08 / 2017- 1227 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान सभा में 
दिनांक 2 फरवरी, 2017 को परःस्थापित हुआ था , झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 
नियमावली के नियम -68 के अंतर्गात उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है | 


विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अंत में दिखलाया गया है और इसके 
बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है 
प्रकाशित करें | 


बिनय कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा , राँची | 


झारखण्ड मूल्यवर्धित कर ( संशोधन ) विधेयक, 2016 | 

{वि०स०वि०-04/ 2017} 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 अप्रैल, 2017 


____ 293 


293 


{वि०स०वि०-04/ 2017 
झारखण्ड मूल्यवर्धित कर ( संशोधन ) विधेयक, 2016 


झारखण्ड मूल्यवर्द्धित - कर अधिनियम , 2005 ( झारखण्ड अधिनियम , 05, 2006 ) में संशोधन हेतु 

विधेयक | 


एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के सदसठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप 
में अधिनियमित हो : 


1 . 


संक्षिप्त नाम , प्रसार और प्रारंभ 


(i) यह अध्यादेश , झारखण्ड मूल्यवर्धित कर ( संशोधन ) विधेयक , 2016 कहा जायेगा । 


( ii ) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा | 
(iii ) संबंधित धाराओं में उल्लिखित तिथियों को छोड़कर , यह दिनांक 8 नवम्बर , 2016 की तिथि से 

प्रवृत होगा । 


2 . धारा 2 में संशोधन - 


(i ) धारा - 2 ( viii ) में व्यवसाय की परिभाषा में उपधारा ( ख ) एवं ( ग ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित 
किया जाएगा - 

____ ( ख ) कोई भी व्यापार , वाणिज्य या विनिर्माण अथवा व्यापार , ई - कामर्स , ई - कामर्स पोर्टल 
वाणिज्य या विनिर्माण की प्रकृति / स्वरूप का कोई व्यापारिक संस्थान ( ऐडवेंचर ) या कारखाना 
( कन्सर्न ) भले ही ऐसा व्यापार , वाणिज्य या विनिर्माण , व्यापारिक संस्थान ( ऐडवेंचर) या कारखाना 
( कन्सर्न ) लाभ के लिए किया जाए या नहीं और भले ही ऐसे व्यापार , वाणिज्य , विनिर्माण , व्यापारिक 
संस्थान ( ऐडवेंचर ) या कारखाना ( कन्सर्न ) से कोई लाभ प्राप्त होता हो या नहीं ; और 

( ग ) ऐसे व्यापार , वाणिज्य या सेवा , ई - कामर्स , ई - कामर्स पोर्टल , विनिर्माण , व्यापारिक 
संस्थान ( ऐडवेंचर ) या कारखाना ( कन्सर्न ) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या अनुगत उपबंध ( क ) 
में विहित कोई संव्यवहार शामिल होगा जिसमें कोई अन्य संव्यवहार , जो वस्तु के मूल स्वरूप सेकेन्ड 
हैंड वस्तु, अनसर्विसेबुल वस्तु , बेकार और अनुपयुक्त वस्तु , स्क्रैप या रद्दी वस्तु के रूप में एवं वे 
वस्तुए जो बाय प्रोडक्ट या रद्दी , जो दूसरी वस्तुओं की निर्माण या प्रोसेसिंग अथवा खनन या विद्युत के 
उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया में प्राप्त की जाती है , से संबंधित हो । 


( ii ) धारा - 2 की उपधारा (xiii ) के अन्तर्गत । व्यवसायी । की परिभाषा में शब्द समूह किसी 
माल की प्रत्यक्ष के पश्चात् निम्न शब्द समूह जोड़ा जाएगा - 


या किसी भी तरीके के ई - कामर्स या अन्यथा । 
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(iii ) धारा - 2 की उपधारा ( xvii ) के पश्चात् एक नयी उपधारा (xvii ) क को निम्नवत् जोड़ा जाएगा - 


___ ( xvii) क ई - कामर्स या इलेक्ट्रानिक कामर्स सहित कामर्स , ई -बिजनेस , आनलाईन खरीदारी या 
उसी प्रकार के अन्य भिन्न रूप या परिभाषित शब्दावली से अभिप्रेत है वस्तु एवं सेवा की खरीद , 
बिक्री , आपूर्ति , वितरण या पहुँचाना या उससे खरीद , बिक्री , आपूर्ति , वितरण या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से पहुँचाना 


( iv ) कार्य संविदा से अभिप्रेत है नकद अथवा आस्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के 
लिए जोड़ने का कार्य , निर्माण कार्य , भवन निर्माण , फेरबदल , उत्पादन , प्रसंस्करण , रचना , 
प्रतिस्थापन , सुधार , फिटिंग, सुधार , मरम्मत , या सड़क , पुल अथवा अन्य अचल अथवा चल संपत्ति 
का निर्माण कार्य करने के लिए कोई करार या अनुबंध | 


3 . धारा 19 में संशोधन - 


व्याख्या 1 में शब्द लगातार एवं महीनों के बीच विद्यमान शब्द तीन को शब्द बारह 
से प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

यह दिनांक 7 मई, 2011 से प्रभावी होगा | 


4 . धारा 25 में संशोधन - 


विद्यमान उपधारा ( 10 ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

एक वर्ष में पचास हजार से अधिक मूल्य के कर योग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए राज्य में 
औद्योगिक इकाई को स्थापित करने वाला व्यक्ति बावजूद इसके कि वह इस अधिनियम की धारा 8 के 
अधीन कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है , इस अधिनियम के अधीन निबंधित हो सकता है । 


(ii) उक्त धारा 11 में शब्द उत्पादन एवं या वितरण के बीच विराम चिन्ह , एवं शब्द 
प्रसार को जोड़ा जाएगा । 


5 . धारा 26 में संशोधन - उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत परन्तुक विलोपित किया जाएगा । 


6 . धारा 30 में संशोधन - 

(i) धारा - 30 के शीर्षक को । विवरणी एवं भुगतान चूक से प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
( ii ) विद्यमान धारा - 30 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा 

( 1 ) यदि एक व्यवसायी को धारा 29 की उपधारा ( 1 ) या ( 2 ) के अन्तर्गत विवरणी 
दाखिल करने की माँग पर बिना किसी पर्याप्त कारण के 
( क ) धारा 29 की उपधारा (1 ) या (2 ) के अन्तर्गत निर्धारित तिथि के अन्तर्गत 
विवरणी दाखिल करने में असफल होता है ; या 
( ख ) धारा 29 की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्गत , संशोधित विवरणी दाखिल करने की माँग 
पर , निर्धारित तिथि के अन्तर्गत संशोधित विवरणी दाखिल करने में असफल होता है; 
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सक्षम पदाधिकारी द्वारा , उक्त व्यवसायी को निर्धारित प्रक्रिया के अधीन सुनवाई का 
पर्याप्त अवसर देते हुए , उक्त चूक हेतु किसी भी माह या किसी भी कर अवधि के लिए 
शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं जिसका दर 50 / - रूपया प्रतिदिन से अधिक नहीं हो , 
तथा अधिकतम 25 , 000 / - रूपया वार्षिक हो । 


व्याख्या - उपधारा ( 1 ) के लिए विवरणी से अभिप्रेत तथा सम्मिलित है , मासिक 
विवरणी, किसी भी कर अवधि हेतु विवरणी, संशोधित विवरणी तथा वार्षिक विवरणी । 


( 2 ) यदि एक व्यवसायी , बिना किसी पर्याप्त कारण के निर्धारित बकाये कर की राशि 
के भुगतान में असफल होता है , उक्त व्यवसायी , जिस तिथि से व्यवसायी द्वारा 
वास्तविक भुगतेय कर बकाया हो गया है से , 2 प्रतिशत प्रत्येक माह की दर से ब्याज 
देने के लिए उत्तरदायी होगा । 
व्याख्या | - उपधारा ( 2 ) के लिए बकाया कर में सम्मलित है इनपुट टैक्स क्रेडिट 
के लिए दावा किया गया राशि जिसे साक्ष्यों के द्वारा स्थापित नही किया गया है । 
व्याख्या ||- उपधारा ( 2 ) के लिए माह से अभिप्रेत है 30 दिन और ब्याज और 
शास्ति कम से कम एक माह की अवधि के लिए देय अनुपात में गणना की जाएगी । 


7 . धारा 33 में संशोधन - विदयमान धारा 33 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


(1 ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर अवधि की समाप्ति के पाँच वर्ष की अवधि में तथा निर्धारित 
प्रक्रिया के अधीन धारा 29 के अन्तर्गत दाखिल सभी विवरणी की जाँच कर सुनिश्चित कर सकता है 
( क ) उसमें निहित सभी गणना का सही हिसाब किया गया है । 
( ख) आउटपुट टैक्स , इनपुट टैक्स , देय टैक्स और देय ब्याज , यदि कोई है , सही ढंग से और ठीक 
से गणना की गयी है । 
( ग ) कर - दर को सही ढंग से लागू किया गया है , 
( घ) भुगतय कर एवं ब्याज का भुगतान से संबंधित साक्ष्य , यदि कोई हो , को दाखिल किया गया है , 
एवं 
( ड) जो कटौती का दावा किया गया है , वह अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्रकिया एवं प्रपत्र या उस 
समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पुष्टि की गयी है , 


( 2 ) यदि , उपधारा (1 ) के अधीन जांच के पश्चात , सक्षम प्राधिकारी को किसी प्रकार की त्रुटि का 
पता चलता है , वह संबंधित व्यवसायी को विहित प्रपत्र में सूचना देगा जिसमें उसे निदेशित करेगा कि 
( क ) उपधारा ( 1 ) के कंडिका ( क ) से ( ड ) में दिए गए निदेशों का पालन नही करने के संबंध में 
तीस दिनों के भीतर व्याख्या दें । 


( ख ) तीस दिनों के भीतर देय ब्याज , यदि कोई हो , के साथ कर की अतिरिक्त राशि का भुगतान 
तथा उक्त भुगतान से संबंधित चालान का दाखिला | 
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( 3) (क ) सक्षम पदाधिकारी , उप धारा (2 ) की कंडिका ( क ) के अनतर्गत आने वाले मामले एवं 
व्यवसायी को आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रर्याप्त अवसर देते हुए , उक्त मामले में इस प्रकार का 
आदेश पारित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें । 


( ख ) यदि , उप धारा ( 2 ) की कंडिका ( ख ) के अन्तर्गत आदेश के आधार पर , यह पाया जाता है कि 
व्यवसायी द्वारा कोई भी कर या ब्याज भुगतेय है तो निर्धारित प्रक्रिया या प्रपत्र में एक सूचना उक्त 
व्यवसायी को दी जाएगी जिसमें उसे उक्त कर एवं ब्याज को निर्धारित समय - सीमा के अन्तर्गत 
भुगतान करने की माँग की जाएगी । 


( ग ) यदि सक्षम पदाधिकारी संतुष्ट होते हैं कि व्यवसायी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान 
किये जाने वाले कर की राशि को कम करने के उद्देश्य से कोई भी खरीद या बिक्री या कोई अन्य ब्यौरा 
को छिपाया गया है या अपने सकल आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया गया है या धारा 29 के 
अन्तर्गत दाखिल विवरणी में खरीद एवं बिक्री से संबंधित गलत ब्यौरा दाखिल किया गया है । 

सक्षम पदाधिकारी , उक्त व्यवसायी को सुनवाई का अवसर देते हुए , लिखित रूप में आदेश देंगे 
कि वह , शास्ति के रूप में , धारा 35 या 36 या 38 के अन्तर्गत निर्धारित कोई भी भुगतेय कर के 
साथ - साथ छुपाये गये सकल आवर्त पर कर राशि की दुगुनी के बराबर की राशि भुगतान करेंगे । 


( घ) कंडिका ( ख ) एवं ( ग) के अन्तर्गत कोई भी भुगतेय कर या शास्ति , धारा 43 के अन्तर्गत कर 
का बकाया समझा जाएगा | 


8 . धारा 35 में संशोधन - 


विद्यमान उपधारा ( 3 ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगाः 


धारा 33 के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना , लेकिन धारा 40 के प्रावधानों के अधीन , 
प्रत्येक निबंधित व्यवसायी जिनका वार्षिक सकल आवर्त 2 करोड़ रूपये तक है तथा धारा 29 की 
उपधारा ( 1 ) के अनुसार वार्षिक विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि के पूर्व विवरणी दाखिल कर 
चुके हैं , उन्हें या संशोधित विवरणी के साथ - साथ ब्याज सहित बकाये कर का भुगतान संबंधित साक्ष्य , 
दाखिल कर चुके हैं , उन्हें , इस अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत व्यवसायियों को छोड़ कर , कर 
निर्धारण सम्पन्न समझा जाएगा , 


बशर्ते कि व्यवसायी को इस अधिनियम के लागू होने के चार माह के भीतर या विवरण दाखिल 
करने की अंतिम तिथि , जो भी पहले हो , तक विवरणी में किए गए दावों के संबंध में साक्ष्य समर्पित 
करना होगा । 
9 . धारा 40 में संशोधन - 


(i) उपधारा ( 1 ) की कंडिका (ड ) के पश्चात एक नयी कंडिका ( च ) निम्नवत् जोड़ा जाएगा - 


( च ) दाखिल विवरणी या संधारित लेखा में छुपाया गया या व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया 
साक्ष्य गलत , अधूरा या अविश्वसनीय | 
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(ii) उपधारा ( 1 ) के प्रथम परन्तुक के पश्चात एक नया परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा : 


परन्तु यह कि कंडिका (च ) के लिए यदि कर निर्धारण के समय छुपाये गये सकल आवर्त पर 
कर निर्धारित एवं उद्ग्रहित किया जा चुका है , सक्षम पदाधिकारी , व्यवसायी पर , केवल निर्धारित एवं 
उद्ग्रहित अतिरिक्त कर के तीन गुणा राशि के बराबर की शास्ति अधिरोपित करेंगे । 


उपधारा ( 2 ) की कंडिका - ख के द्वितीय खण्ड को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगाः 


शास्ति , कर निर्धारण की समाप्ति के पूर्व अधिरोपित किया जाएगा तथा भुगतेय शास्ति की राशि 
को निर्धारित करने के लिए सक्षम पदाधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत अस्थायी रूप से भुगतेय कर 
को परिमाणित करेंगे । 


10 . धारा 73 में संशोधन - 


उपधारा ( 5 ) की व्याख्या (ii ) में शब्द समूह ऐसा व्यक्ति के पश्चात शब्द समूह या एक 
कूरियर कम्पनी जो कि ई - कामर्स के व्यवसाय में हैं या आन - लाईन क्रय को जोड़ा जाएगा | 


11 . नयी धारा 73A को जोड़ना - 


धारा 73 के पश्चात धारा 73A के रूप में एक नयी धारा निम्नवत् अन्तःस्थापित की जाएगीः 


73 A परिवहनकत्र्ता, वाहक या परिवहन अभिकत्र्ता या कूरियर कम्पनी का नामांकन 


( 1 ) कोई भी परिवहनकता, वाहक या परिवहन अभिकत्र्ता या कूरियर कम्पनी जो इस अधिनियम के 
अन्तर्गत करयोग्य मालों का परिवहन कर रहे हैं , इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नामांकित 
हुए बिना व्यवसाय नही करेंगे । 


( 2 ) प्रत्येक परिवहनकत्र्ता , वाहक या परिवहन अभिकता या कूरियर कम्पनी झारखण्ड के भीतर या 
बाहर मालों का परिवहन करेंगे, जो झारखण्ड में परिवहन व्यवसाय या ई - कामर्स कर रहे हों , वे विहित 
प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर विहित तरीके एवं समय के भीतर , जो विहित किया गया हो , नामांकन 
प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा परिवहनकता, वाहक या परिवहन अभिकत्र्ता या कूरियर कम्पनी जिन्हें 
नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है वे 
(i) अपने मुख्य कार्यालय और शाखा कार्यालय तथा वेयर हाउस में नामांकन प्रमाण पत्र या प्रतियां 
प्रदर्शित करेंगे । 
( ii) प्रत्येक कन्साइन्मेंट नोट तथा माल प्राप्ति रसीद पर नामांकन प्रमाण पत्र में अंकित नामांकन 
संख्या जो उन्हें निर्गत किया गया हो तथा प्रत्येक अन्य कागजात जो विहित किया गया हो , का 
उल्लेख करेंगे । 


( 3 ) यदि प्रत्येक परिवहनकत्र्ता , वाहक या परिवहन अभिकता या कूरियर कम्पनी जो धारा 73| की 
उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत बिना किसी युक्तिसंगत कारण के नामांकित नही होते हैं , वे विहित समय के 


298 

झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 19 अप्रैल , 2017 
भीतर बिहित नामांकन प्रमाण पत्र के संशोधन हेतु आवेदन पत्र जमा करेंगे तथा विहित प्राधिकारी प्रत्येक 
परिवहनकत्र्ता, वाहक या परिवहन अभिकत्र्ता या कुरियर कम्पनी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 
प्रथम तीन माहों के लिए प्रत्येक माह भूल हेतु 10 हजार रूपये एवं अनुवर्ती माहों के लिए 
50 हजार प्रति माह की विहित तरीके से शास्ति अधिरोपित करेंगे तथा वे परिवहन व्यवसाय हेतु पात्र 
नही होंगे । 


( 4 ) उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत निर्गत नामांकन प्रमाण पत्र विहित प्राधिकारी प्रत्येक परिवहनकत्र्ता , 
वाहक या परिवहन अभिकत्र्ता या कूरियर कम्पनी द्वारा समर्पित सूचनाओं के आलोक में जैसा मामला 
हो , प्रत्येक परिवहनकत्र्ता, वाहक या परिवहन अभिकत्र्ता या कुरियर कम्पनी को नोटिस निर्गत करते हुए 
संशोधित कर सकेंगे तथा ऐसी परिस्थितियों में भूतलक्षी प्रभाव से एवं विहित तरीके से शत्र्तों एवं बंधेज 
के साथ जो विहित किया गया हो , ऐसे संशोधन किए जाएंगे । 


( 4 ) i) उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत परिवहनकत्र्ता , वाहक या परिवहन अभिकत्र्ता या कूरियर कम्पनी को 
निर्गत नामांकन प्रमाण पत्र को विहित प्राधिकारी द्वारा निरस्त / रद्द किया जा सकेगा जहां वे सुनवाई का 
पर्याप्त अवसर देने के पश्चात संतुष्ट हैं कि ऐसे प्रत्येक परिवहनकत्र्ता, वाहक या परिवहन अभिकता या 
कुरियर कम्पनी का मालों के परिवहन का व्यवसाय जैसा मामला हो , रोक दिया गया हो या बन्द हो 
गया हो या कागजात या ज्ञापन के आधार पर ऐसा पाया गया हो कि यह गलत है या धारा के 
अन्तर्गत किसी प्रावधान की आवश्यकता को पूरा नही करता हो तथा ऐसा रद्दीकरण उक्त आदेश की 
तिथि से प्रभावी होगा । 


ii) नामांकन प्रमाण पत्र का रद्दीकरण प्रत्येक परिवहनकता, वाहक या परिवहन अभिकता या कूरियर 
कम्पनी से प्राप्त आवेदन या उपयुक्त प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर स्वप्रेरणा से भी किया 
जा सकेगा । 


12 . धारा 79 में संशोधन - 


(i) धारा 79 की उपधारा (3 ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


___ धारा 79 की उपधारा ( 1 ) और (2 ) के अन्तर्गत किसी भी अपील को स्वीकृत नही किया 
जाएगा यदि कर -निर्धारण या पुनर्करनिर्धारण के आदेश पर आपत्ति व्यक्त करने वाले अपीलकत्र्ता , 
अपने द्वारा मान्य किए गए कर एवं ब्याज की राशि तथा जिस आदेश के संबंध में अपील दायर किया 
गया है , से संबंधित शेष विवादित कर एवं ब्याज की राशि का दस प्रतिशत के बराबर की राशि का पूर्ण 
भुगतान कर चुके हैं । 


बशर्ते कि यदि अपीलीय पदाधिकारी संतुष्ट हैं कि प्रर्याप्त आधार है , तो वे आवेदन आने पर 
अपीलार्थी को विवादित कर एवं ब्याज की राशि का दस प्रतिशत के बराबर की राशि जमा करने से 
विमुक्त कर सकते हैं या अपील दायर करने की स्वीकृति के लिए उक्त राशि के दस प्रतिशत को कम 
कर सकते हैं तथा ऐसा करने के कारण को आदेश में दर्ज किया जाएगा । 


( ii ) धारा 79 की उपधारा ( 4 ) में शब्द तीस को शब्द साठ से प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
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13 . धारा 80 में संशोधन - 


(i) उपधारा ( 3 ) में शब्द समूह 90 दिन के भीतर के पश्चात अंकित शब्द समूह आयुक्त के 
समक्ष को विलोपित किया जाता है | 


( ii) धारा 80 के उपधारा ( 4 ) के परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा - 


धारा 80 की उपधारा (4 ) के अन्तर्गत कोई पुनरीक्षणवाद को तबतक स्वीकृत नही किया 
जाएगा जबतक कर निर्धारण आदेश या पुर्नकर निर्धारण आदेश या अपीलीय आदेश के विरोध करने 
वाला अपीलकता, अपने द्वारा मान्य किए गए कर एवं ब्याज की पूर्ण राशि को जमा करता है तथा 
जिस आदेश के संबंध में अपील दायर किया गया है , से संबंधित शेष विवादित कर एवं ब्याज की राशि 
का बीस प्रतिशत के बराबर की राशि का पूर्ण भुगतान करता है । 


बशर्ते कि आयुक्त , अपीलार्थी को विवादित कर एवं ब्याज की राशि का बीस प्रतिशत के बराबर की 
राशि जमा करने से विमुक्त कर सकते हैं या पुनरीक्षणवाद आवेदन दायर करने की स्वीकृति के लिए 
उक्त राशि के बीस प्रतिशत को कम कर सकेंगे । 


(ii) उपधारा (6) दिनांक 7 मई, 2011 के प्रभाव से विलोपित माना जाएगा । 


14 . अनुसूची | पार्ट B में संशोधन - 


विद्यमान कर दर 5 प्रतिशत को 5 . 5 प्रतिशत से प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


15 . अनुसूची II पार्ट D में संशोधन - 


विद्यमान कर दर 14 प्रतिशत को 14 . 5 प्रतिशत से प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
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उद्देश्य एवं हेतु 


झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की कतिपय प्रावधानों यथा धारा 2,19, 25 , 26 , 30, 33, 
35, 40 , 73, 73A, 79 एवं 80 तथा झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूचियों 
में राजसोन्मुखी संशोधन किये जा रहे हैं | 


एतदर्थ झारखण्ड मूल्यवर्धित कर( संशोधन) विधेयक , 2016 के माध्यम से झारखण्ड मूल्यवर्धित कर 
अधिनियम, 2005 में संशोधन को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है | 


रघुवर दास , 
भार साधक सदस्य 


बिनय कुमार सिंह , 


प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 
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झारखण्ड विधान सभा सचिवालय | 


अधिसूचना 
6 मार्च, 2017 ई० | 


संख्या -वि०स०वि० - 04 / 2005 -1365/ वि०स०-- झारखण्ड विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 
1232, दिनांक 6 फ़रवरी , 2017 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है 
कि झारखण्ड विधान मंडल के माननीय सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन, मुख्य सचेतकों , सचेतकों , 
झारखण्ड विधान मंडल के पदाधिकारियों, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी 
माननीय मंत्रियों के वेतन , भत्ता एवं सुविधाओं के समीक्षा तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसमें वृद्धि के निमित्त 
गठित समिति का कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2017 तक विस्तारित किया जाता है | 


माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय | 


अधिसूचना 
20 मार्च, 2017 ई० | 


संख्या:-01 स्था०- 01/ 2015- 722/वि०स०-- सभा सचिवालय के ज्ञापांक -500 दिनांक 1 मार्च, 2017 
के आलोक में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आप्त सचिव के अस्थायी ( सावधिक ) पद पर डॉ० 
राजीव कुमार (वाव्यक्ति ) को वेतनमान :- 9300- 34800/- रू० + ग्रेड पे -5400/- रु० के प्रथम प्रक्रम:- 20280/-रु० 
एवं उसपर अनुमान्य महँगाई भत्ता पर दिनांक 1 मार्च, 2017 के पूर्वा० से 28 फरवरी, 2018 के अप० तक 
अथवा माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल तक अथवा माननीय अध्यक्ष महोदय के इच्छापर्यत्न (इसमें से 
जो पहले घटे ) तक सेवा विस्तारित की जाती है | 


मा० अध्यक्ष , झा०वि०स०के आदेश से , 


नवीन कुमार , 

उप सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 
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कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
20 जनवरी, 2017 ई० | 


संख्या - 13/ न्या० नि० सं०- 16 / 2015 का० 700 -- सुश्री प्रज्ञा बाजपेयी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, 
जमशेदपुर जो न्यायिक सेवा में चयन के समय एल०एल०एम० की उपाधि धारण करती थीं, को विभागीय 
अधिसूचना सं०- 4328 दिनांक 24 मई, 2016 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के साथ नियुक्ति की तिथि 
31 जुलाई, 2015 के बाद पड़ने वाली पहली जुलाई अर्थात् 1 जुलाई, 2016 के प्रभाव से 3 अग्रिम वेतन वृद्धि 
दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है: 

i. उक्त वेतनवृद्धि पर कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा | 
ii. यह राशि पूरे सेवाकाल में स्थिर रहेगी | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
21 जनवरी, 2017 ई० | 


संख्या- 13 / न्या० नि० सं०- 06/ 2013 का० /722-- श्री आनन्द मणी त्रिपाठी , रेलवे न्यायिक दण्डाधिकारी, 
साहेबगंज को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति से सम्बन्धित विभागीय अधिसूचना सं० 9555 दिनांक 
11 नवम्बर , 2016 को श्री त्रिपाठी द्वारा चयन के समय एल०एल०एम० की उपाधि धारित नहीं किये जाने के 
कारण निरस्त किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 
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कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
2 मार्च, 2017 


संख्या -1 /विविध - 815/ 2016 का . - 1862 -- डा . मुकेश कुमार वर्मा, भा .प्र. से. ( झाः02), विशेष 
सचिव , कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 
1955 के नियम 10 ,11 ,12 ,13 ,15 एवं 20 के तहत चिकित्सा उद्देश्य से दिनांक 31 अक्टूबर , 2016 से 
11 नवम्बर, 2016 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति घटनोत्तर रूप से दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
6 मार्च, 2017 


संख्या-1/विविध -835 / 2014 का . - 1941 -- श्री संत कुमार वर्मा, भा.प्र.से . ( झाः2001),(सेवानिवृत्त ) को 
अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10 ,11, 12 , 13 ,15 एवं 20 के तहत दिनांक 
1 अगस्त , 2016 से 1 नवम्बर , 2016 तक कुल 93 दिनों की अर्द्धवैतनिक अवकाश तथा दिनांक 
8 नवम्बर , 2016 से 8 जनवरी, 2017 तक एवं दिनांक 10 जनवरी, 2017 से 30 जनवरी, 2017 तक कुल 
83 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 
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कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
9 मार्च, 2017 


संख्या-1/ विविध-849/ 2013 का . - 3000 -- श्री ए० दोड्डे, भा . प्र. से . ( झाः2011), उपायुक्त, धनबाद , 
झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11, 12,13,15 एवं 20 के तहत 
अधिसूचना संख्या-1490 दिनांक 17 फरवरी, 2017 के द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2017 से 16 फरवरी, 2017 
तक कुल 07 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी गयी थी | श्री ए० दोड्डे द्वारा 10 फरवरी , 2017 
से 15 फरवरी, 2017 तक ही अवकाश का उपभोग कर दिनांक 16 फरवरी, 2017 को योगदान कर लिया 
गया है । 

अतः दिनांक 16 फरवरी, 2017 को स्वीकृत उपार्जित अवकाश को निरस्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
19 जनवरी , 2017 


संख्या- 13/ वरीय नि० सं०- 38/ 2016 का०- 624-- श्री विनोद कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश- VIII, गिरिडीह को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्त ) नियमावली, 2001 
के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के 
पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से रू . 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी 
जाती है । 
2. श्री सिंह की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
19 जनवरी , 2017 


संख्या - 13/ वरीय नि० सं०-58/ 2016 का०-625-- श्री राजेश कुमार नं०-1, जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश, छूटी को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्त ) नियमावली, 2001 
के नियम -7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति 
के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से रू० 500 /- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी 
जाती है । 

___ 2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
5 दिसम्बर , 2016 


संख्या -13/ वरीय नि० सं०-57/ 2016 का०-10228 - श्री निकेश कुमार सिन्हा, सी०पी०सी०, ई- कोर्ट 
प्रोजेक्ट , झारखण्ड उच्च नयायालय को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) 
नियमावली , 2001 के नियम-7(b) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला 
न्यायाधीश (जिला जज ) के पद पर नियुक्ति के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 500/- रूपये की 
अतिरिक्त वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 
2. श्री सिन्हा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में नियुक्ति की तिथि 28 अप्रैल , 2012 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 
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झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 19 अप्रैल, 2017 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
5 दिसम्बर , 2016 


संख्या- 13/ वरीय नि० सं०-05/ 2013 का०- 10229 -- श्री अखिल कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब 
नयायालय , गुमला को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के 
नियम-7( b ) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश (जिला जज ) के 
पद पर नियुक्ति के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 500 /- रूपये की अतिरिक्त वेतनवृद्धि की 
स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में नियुक्ति की तिथि 28 अप्रैल , 2012 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
14 दिसम्बर , 2016 


संख्या-4/नि०सं०-12-155/ 2015 का .- 10605 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री मलय कुमार, प्रखण्ड 
विकास पदाधिकारी, पद्मा, हजारीबाग के द्वारा दिनांक 31 अगस्त , 2015 से 14 सितम्बर , 2015 तक 
उपभोग की गयी पितृत्व अवकाश को वित्त विभागीय संकल्प सं०-551, दिनांक 1 मार्च, 2007 के आलोक में 
स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु 
सरकार के अवर सचिव | 
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कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
14 दिसम्बर , 2016 


अधिसूचना 


संख्या-4/नि०सं०- 12 - 41 / 2014 का .-10606 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री रोहित सिंह, प्रखण्ड 
विकास पदाधिकारी, खलारी, राँची का ( क ) दिनांक 17 अगस्त, 2015 से 31 अगस्त, 2015 तक का पितृत्व 
अवकाश वित्त विभागीय संकल्प सं०- 551, दिनांक 1 मार्च, 2007 के तहत् तथा ( ख ) दिनांक 
1 सितम्बर , 2015 को उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत् 
स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु 
सरकार के अवर सचिव । 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
31 मार्च, 2017 


संख्या -2/ रा० स्था०- 19/10- 170/ रा -- उपायुक्त, सरायकेला- खरसावाँ के पत्रांक - 158 , दिनांक 
18 मार्च, 2017 के आलोक में श्री बाल किशोर महतो, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला को अपने कार्यों 
के अतिरिक्त राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, सरायकेला- खरसावाँ की शक्ति 
प्रदत की जाती है । 

___ श्री महतो के उक्त पद से स्थानांतरण अथवा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सरायकेला- खरसावाँ के पद 
पर नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार ग्रहण करने , जो भी पहले हो , के उपरांत यह अधिसूचना 
स्वतः विलोपित समझी जायेगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
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श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 


आदेश 
_ 27 मार्च, 2017 


विषय :- राज्य स्तर पर NCVT मान्यता प्राप्त औध्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु Director 
General of Training , नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिटलिस्ट 
के अनुसार उम्मीदवारों के Centralized नामांकन करने के संबंध में । 

संख्या:- 5/ प्रशि०( प्रशि० )-01/ 2017/वि०स०को० - 10 ( गो .)-- _ अब तक राज्य के औध्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थानों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का चयन राज्य स्तर पर औध्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु 
प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन , झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा किया जाता रहा है । 
Director General of Training , नई दिल्ली के पत्रांक - DGE & T - 19/ 07 ( 11)/ 2014- CD दिनांक 22 मई , 2014 
के द्वारा Centralized नामांकन किये जाने के संबंध में निदेश प्राप्त हुआ है । 

2. Director General of Training , भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्रांक - DGE & T 
19/ 07 (11)/ 2014-CD दिनांक 22 मई, 2014 के द्वारा प्राप्त निदेश के अनुसार वर्ष 2017 से राज्य के सभी 
NCVT से मान्यता प्राप्त औध्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश तथा उसके बाद के सत्रों में प्रवेश हेतु 
उम्मीदवारों का चयन प्रत्येक व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्ताकों के आधार पर 
मेरिटलिस्ट के अनुसार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के माध्यम से किया जायेगा । 

3. उपरोक्त के आलोक में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद राज्य स्तर पर 
सभी NCVT से मान्यता प्राप्त औध्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु सभी आवश्यक प्रक्रिया पुरा 
कर लेगा । 

___ 4. पूर्व में निर्गत ज्ञापांक -5 /प्रशि० ( नामांकन) -286/ 2003श्र०नि०प्र०- 902 राँची , दिनांक 
24 नवम्बर , 2003 तद्नुसार संशोधित समझा जाय । 

5. प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह० /-( अस्पष्ट ), 

सरकार के सचिव , 
श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 

झारखंड , राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 अप्रैल , 2017 


309 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
22 मार्च, 2017 


संख्या -09/ आरोप- राँची-105/ 2016 - 1504 -- श्री प्रमोद कुमार चौधरी , तत्कालीन अंचल 
निरीक्षक , शहर अंचल , राँची सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी , हजारीबाग के द्वारा 
अंचल कार्यालय , शहर अंचल, राँची में अपने पदस्थापन के दौरान लगान निर्धारण अभिलेख 
सं०- 150/ 12- 13 (60/12- 13 ) उप समाहर्ता, भूमि सुधार सदर , राँची के कार्यालय से दिनांक 
18 अप्रैल , 2013 को प्राप्त करने परंतु अभिलेख अंचल कार्यालय को हस्तगत नहीं कराने के 
आरोपों की जाँच हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या - 6084 , दिनांक 23 नवम्बर , 2016 द्वारा श्री 
चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 
2. श्री विनोद चन्द्र झा , विभागीय जाँच पदाधिकारी -सह- संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री 
चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में जाँचोपरान्त अपने कार्यालय पत्रांक - 24, दिनांक 
24 जनवरी , 2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री चौधरी के विरूद्ध 
गठित आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया । 

3. श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोपों, उनके बचाव पक्ष तथा संचालन पदाधिकारी 
द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री प्रमोद कुमार 
चौधरी , तत्कालीन अंचल निरीक्षक , शहर अंचल , राँची सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी , 
हजारीबाग को आरोप मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध सांस्थित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 
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अधिसूचना 
24 मार्च, 2017 


संख्या- कार्मिक -14/14-754 /वि०स०-- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है कि श्री निजामुद्दीन अंसारी , पूर्व स०वि०स० को कारावास की सज़ा दिए जाने 
संबंधी सुचना द्वितीय अनुसूची के प्रपत्र- ख में सभा सचिवालय को उपलब्ध नहीं कराया गया | 
इससे सम्बंधित न्यायधीश, ए०पी०पी०, उपायुक्त एवं गृह विभाग के पदाधिकारियों की संलिप्तता 
की जाँच कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के निमित्त सभा सचिवालय की 
अधिसूचना 
संख्या-125, दिनांक 19 जनवरी, 2016 द्वारा गठित त्रिसदसीय जाँच समिति की अवधि , 
अधिसूचना संख्या - 846 , दिनांक 21 अप्रैल , 2016 1495, 16 जून , 2016 एवं अधिसूचना 
संख्या-2452, दिनांक 14 अक्टूबर , 2016 अधिसूचना सं -2700 , दिनांक 25 नवम्बर , 2016 एवं 
अधिसूचना सं०- 2973 दिनांक 30 दिसम्बर , 2016 के क्रम में दिनांक 30 जून, 2017 की 
विस्तारित की जाती है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


संजय कुमार , 
अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची | 
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झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
24 मार्च, 2017 


संख्या- ध्या० एवं अना० प्र० -07/15-813 /वि० स० -- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए प्राकाशित किया जाता है कि दिनांक 26 मार्च, 2015 को सदन में श्री स्टीफन मराण्डी, 
स०वि०स० द्वारा झारखण्ड सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के कर्मियों 
को दी जानेवाली प्रोन्नति में कथित रूप से अनियमितता बरते जाने विषयक ध्यानाकर्षण सूचना 
पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वाद-विवाद के आलोक में उपर्युक्त विषय की जाँच एवं 
प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम -223 (1) के अधीन 
अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा अधिसूचना संख्या -230, दिनांक 31 जनवरी , 2017 के क्रम 
में गठित विशेष समिति का कार्यकाल दिनांक 30 जून , 2017 तक के लिए विस्तारित किया 
जाता है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


रविन्द्र कुमार सिंह, 
संयुक्त सचिव , झारखण्ड विधान सभा, राँची | 
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राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | 


आदेश 
17 मार्च, 2017 


संख्या-09/ आरोप - जमशेदपुर-97/ 2016- 1385 (09)/ रा - श्री राज कुमार राम , अस्थायी 
लिपिक, जिला अवर निबंधक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 
19 सितम्बर, 2016 को हिरासत में लिये जाने के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम - 9 ( 2) ( क ) के तहत हिरासत में लिये जाने की 
तिथि दिनांक 19 सितम्बर , 2016 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया था । 

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या- बी. ए. नं०- 9727 / 2016 में 
दिनांक 19 नवम्बर, 2016 को पारित आदेश के आलोक में जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात 
श्री राम द्वारा विभाग में दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 को योगदान समर्पित किया गया । उक्त के 
आलोक में विभाग के निर्णयानुसार झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली , 2016 के नियम -9 (3 ) (i) के तहत श्री कुमार का दिनांक 1 दिसम्बर , 2016 से 
योगदान स्वीकृत करते हुए इन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है | 


____ 3. श्री कुमार के निलंबन की अवधि के संबंध में निर्णय उनके विरूद्ध दर्ज निगरानी 
काण्ड संख्या - 04/ 2016 दिनांक 18 सितम्बर , 2016 में पारित अंतिम आदेश के आलोक में 
किया जाएगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव | 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 11--100 | 


